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 लोक  सभा  11  बजे  म०पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 )

 श्री  पी०  कुलनदईवेलू  :  मैंने  एक्सप्रेसਂ  के  विरुद्ध
 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  दिया  है  ।  आज  पृष्ठ  संख्या  9  पर  सींज  न्यू  चेयरमेनਂ  लेखा
 समिति  का  नया  शीर्षक  के  उन्होंने  कहा  है  दि  मेन  हु  मेक्‍्स  बाइल्‍ड  चार्जेसਂ

 व्यक्ति  जो  झूठे  आरोप  लगाता  ।  इस  शीषंक  के  अन्तगंत  जनता  के  सामने  मेरी  स्थिति
 और  प्रतिष्ठा  को  घात  पहुँचाने  की  दृष्टि  स ेयह  चरित्र  हनन  किया  गया  है  और  उन्‍होंने  गुप्त
 उद्देश्य  से  ऐसा  किया  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  उसे  मैं  देख  लू  गा  ।

 ]
 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  हमारे  देश  मचाए  शोरਂ  की

 कहावत  प्रसिद्ध  है  ...  आप  हेरल्डਂ  देखिए  ।  हेगड़े  सरकार  ने  चारा  उत्पादक

 एककों  के  लिए  सीमा  शुल्क
 से

 छूट  दिये  जाने  के  लिए  कहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  इसमें  ह्ज  क्‍या  है  ।

 [  अनुवाद ]
 क्री  शांताराम  नायक  :  हिन्दी  में  कहावत  है  मचाये  शोरਂ  ...

 वे  ये  सभी  बातें  करते  रहे  हैं  और  अब  वे  कुछ  बहानों  का  सहारा  ले  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्होंने  कुछ  अच्छी  बात  की  तो  आप  उन्हें  दोष  क्‍यों  देते  हैं  ?

 श्री  शांताराम  नायक  :  जो  स्वयं  शीशे  के  घरों  में  रहते हैं  उन्हें  दूसरों  के  घरों  पर  पत्थर

 नहीं  फैंकने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  बात  नहीं  ।  इससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  है  ।

 थो  सोमनाथ  चटर्जो  श्री  नायक  का  क्या  आरोप  है  ?

 वह  कहते  हैं  मचाए

 श्री  शांताराम  नायक  :  यह  एक  कहावत  है  ..  ...
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 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  काहे  को  गड़बड़  करते  हैं  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  मुझे  आशा  है  कि  इस  मुहाबरे  को  कार्यकही  वृत्तान्त  से  नहीं
 निकाब्ा  गया  है  ...

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  कल  आपने  सरकार  को  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  आदेश  दिया  था  कि  बोकोसं  के  सम्बन्ध  में  नियेजणक  महालेखा  परीक्षक  का  ...-

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  पहले  ही  कर  दिया  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  यह  सच  है  लेकिन  इसके  लिए  समय  क्‍या  निर्धारित  किया  गया

 है
 ?

 हम  आपसे  यह  आश्वासन  और  दिशानिर्देश  चाहते  हैं  कि  इसे  कम  से  कम  सोमवार  तक

 सभा  पटल  पर  रखा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 ऐसा  मैंने  जो  कहा  जो  कह  दिया  है  उसका  जवाब  दू'गा  ।

 ]
 श्रो  बसुदेव  आचार  :  आपने  स्पष्ट  रूप  से  यह  ठहा  है  कि  इसे  इसी  अधिवेशन

 के  दौरान  ही  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ।

 अः्यक्ष  महोदय  :  मैने  जो  कहा  मैं  पहले  ही  कह  $  ।  मैं  अपने  शब्दों  से  कभी  भी

 पीछे  नहीं  हटता  हूं  ।  मैंने  इसे  पहले  ही  कर  दिया  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपकी  दिशनिर्देशानुसार  इसे  सोमवार  को  सभा  पटल  पर  रखा
 जाना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  देखेंगे  ।

 ]

 देखेंगे  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  महोदय  आपका  निर्देश  बेकार  जायगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  देखेंगे  आयेगी  तब  न  |  पहले  कसे  कर

 ] श्री एस० जयपाल रेडडो : केवल एक दिन शेष रह गया है । अश्यक्ष महोदय : अभी भी तोन दिन
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 श्री  अमल  दत्ता  :  यदि  वे  इसे  सोमवार  को  सभा  पटल  पर  रख  भी
 देते  तो  भी  सभा  में  उस  पर  चर्चा  नहीं  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं
 क्या

 कर
 सकता  हूँ  ?  नियमों  में  भी  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  है  ।  मैं  नियमों

 के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता  था  ।  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  है  कि  इस  तारीख  तक  यह  अवश्य  करना
 होगा  ।  इसी  कारण  मैंने  कहा--अविलम्ब  ।

 )
 e

 करी  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखनी  ही
 इसके  लिए  संवंधानिक  वाध्यता

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकती  है  ।

 श्री  असल  दत्ता  :  वे  क्‍या  कायंवाही  कर  हैं  ?  क्या  वे  रिपोर्ट  में  रद्दोबदल  कर

 रहे  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  इसमें  सरकार  कुछ  नहीं  कर
 सकती  है  ..«

 अध्यक्ष  महोदय
 :  महोदय  हमने  कल  निश्चिय  किया  सभा  में  पूर्ण  आश्वासन

 दिया  गया  था  कि  इसमें  रद्दोबदल  अथवा  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  जा  रुकती  और  नही  की
 जाएगी  ।  केवल  नियमों  के  अनुसार  कार्यवःही  करती  होगी  ।

 थो  एस०  जयपाल  रेडड़ी  :  देरी  के  बारे  में  क्या  कहना  है  !

 श्री  असल  दत्ता  :  इसमें  कार्यवाही  क्‍या  करनी  देरी  करने  में  क्या  औचित्य  है  ?  उन्हें
 स्पष्ट  करने  दीजिए  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  यह  रहस्यमय  बात  है  कि  इस  रिफोर्ट  को  रक्षा  मंत्रालय  में  भेज

 दिया  गया  है  ...  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाने  के  वाद  वे  इसे  पढ़

 सकते  हैं  ...  अध्यक्ष महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  कल  हर  बात  की  चर्चा  की  कुछ  भी  कायंबाही  वृत्तान्त  में

 सम्मिलित  न  किया  जाए  ।

 #

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कल  ही  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  था  ।

 )#

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  मुझे  बोलने  ही  नहीं  देते  ।

 )
 *  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 .  कुमारी  ममता  बनर्जो  :  हम  महिलाओं  पर  अत्याचारों  के  संबंध  में  और  पेय  जल

 की  कमी  के  बारे  में  भी  चर्चा  करना  चाहते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 हम  महिलाओं  पर

 अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में  2  बजे  चर्चा  करेंगे  ।

 कुमारी  समतर  बनर्जी  :  पेय  जल  की  कमी  पर  चर्चा  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उसके  बाद  होगी  ।

 वि  कि  >  .  ५
 श्रो  बो०  किशोर  घन्द्र  एस०  दव  :  क्या  सरकार  ने  आपको  बताया  है  कि  रपो्ट

 .«  ««०«

 अध्यक्ष  महोदय  :  किशोर  चन्द्र  मैं  तो  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  हमने  कल  इस

 पर  विस्तार  से  चर्चा  की  थी  |  हमने  इसी  सभा  में  इस  पर  चर्चा  की  नियमों  के  अन्तगंत  मैं

 जो  कर  सकता  था  वह  मैंने  मैंने  सरकार  को  बताया  है  ओर  मेरे  विचार  में  उन्होंने  इसको
 नोट  भी  किया

 (  व्यवधान बी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  मैंने  करना  था  मैंने  कर  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपना  काम  कर  दिया  है  और  मेरे  विचार  से  वे  इसे  करेंगे  ।

 श्री  अमल  दत्ता  नसे
 कहें

 कि  वह  आज  ही  रिपोर्ट  रखें  ।  आज  ही  रिपोर्ट  क्‍यों
 नहीं  रखी  जानी  चाहिए  !

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  वह  नहीं  कर  सकता  ।  अमल  मैं  केवल  उस  सीमाओं  तक  ही

 जा  सकता  हूँ  जिसकी  मुझे  अनुमति  और  मैं  वहां  तक  गया  हूँ  ।  मैं  जो  कुछ  कर  सकता  था  वह  मैंने
 कर  दिया  है  ।

 क्रो  अमल  दत्ता  :  सरकार  का  केवल  कतंव्य  यह  है  कि  वहू  इसे  सभा  पटल  पर  रखे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ने  कल  क्या  था  कि  हमने  निर्णय  लिया  था  ........

 श्री  अमल  दत्ता  :  आपने  क्‍या  निर्णय  लिया

 महोदय  :  मैंने  आपको  कल  बताया
 अध्यक्ष  क्‍

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जांएं  ।  श्री  अरुणाचलम  |

 आओ  असल  दत्ता  :  इस  रिपोर्ट  को आज  ही  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चअमहिए  लाकि
 सोमवार  को  उस  प्नर  चर्चा  कर  सके  ।
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 .  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  वह  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  आपको  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  आप  सरकार  को  आदेश  नहीं  दे  सकते  ।  e+.

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  नियम  मुझे  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  देते  ।

 ओर  बी०  किशोर  चखल्र  एस०  देव  :  मैंने  गृह  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  के  विरुद्ध
 घिकार  का  प्रस्ताव  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कार्यवाही  कर  चुका  हूँ  और  मैं  आपकी  बात  पर  ही  आ

 रहा  हूँ  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  यह  सभा  आगे  कार्यवाही  जारी  नहीं  रखना  चाहती  तो  मैं

 सभा  को  स्थगित  कर  सकता  हूं  ।  यदि  आप  ऐसा  करना  चाहते  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  सेझुदीन  चौधरी  :  आप  पहले  हमारी  बात  सुनिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कल  आपकी  बात  सुनी  थी  और  मैंने  आज  भी  आपकी  बात

 सुनी

 श्री  क्सुदेव  आचार्य  :  आपका  विनिर्णय  क्या  है  ?

 अव्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कल  आपको  बताया  था  |  बिनियमों  को  हर  रोज  नहीं  दोहराया
 जाता  है  ।

 भ्रो  बसुदेव  आचाय॑  :  कल  मैं  इसे  नहीं  पढ़  सका  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  तब  आप  इसे  पढ़िए  ।

 +  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाए  ।

 11.13  स०  पू०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  बिल्ली  का  बर्ष  1987-88  का  वाधिक  प्रतिवेदन  और
 कार्यकरण  को  समोक्षा  तथा  लघु  सीमेंट  संयन्त्रों  के  बारे  में  पूछे  गये  अता  शंकित

 प्रश्न  संख्या  772  के  दिनांक  2  1989  को  दिये  यये  उत्तर  में

 श॒द्धि  करने  वाला  विवरण

 उद्योम  मंत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  मैं

 निम्नलिखित  पन्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ
 :--



 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  ह  हे  12  1989

 (1)  दूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  वा्धिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 (2)  टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०टी०  7965/89]

 (3)  श्री  मोहन  भाई  पटेल  द्वारा  लघ्‌कझ्नीमेंट  सयन्त्रों  के  बारे  में  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  7721  के  2  1989  को  दिए  गए  उत्तर  में  शुद्धि  करने  बाला  एंक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7866/89]

 11.134  स०  पू०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचना  सभा
 को  देनी  है  :-

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के
 सरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  11  1989  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  छसम
 विश्वविद्यालय  1989  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ  है  ।”

 स०  प्‌०

 असम  विश्वविद्यालय  विध  यक
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 महासचिव  :  मैं  असम  विश्वविद्यालय  राज्य  सभा  द्वारा
 सभा  पटल  पर  रखता

 11.14}  स०  पू०

 विध  यक  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 विनियोग  2)  1989  र्रा॒

 सहासचिव  :  7  1989  को  सभा  में  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  विधेयकों  की

 सूचना  दिये  जाने  के  चालू  सत्र  के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति
 की  अनुमति  प्राप्त  विनियोग  2)  1989  सभा  पटल  पर  सखता  हूँ  ।

 “6
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 11.15  म०  पू०

 धन  शुल्क  विधेयक

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  श्री  एस०  बी०

 चव्हाण  की  ओर से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  उत्तराधिकार  से  प्राप्त  धन  पर  शुल्क  के  उद्ग्रहण  औरू

 संग्रहण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्वायित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 उत्तराधिकार  से  प्राप्त  घन  पर  शुल्क  के  उद्ग्रहण  और  संग्रहण  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित*  करता  हूँ  ।

 11.16  म०  पू०  ह

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 फसल  बोमा  योजना  कपास  उत्पादकों  पर  ला  ग्‌  किए  जाने  को  आवश्यकता

 डा०  दिग्विजय  सिह  :  भारत  के  कपास  उत्पदकों  की  दशा  अन्य  कृषि
 दकों  की  अपेक्षा  बहुत  खराब  है  क्योंकि  कपास  की  खेती  सीमान्त  अधं-शुष्क  क्षेत्रों  में  की जाती  है  और
 कपास  उत्पादकों  को  बार-बार  सूखे  की  परिस्थितियों  का  सामत्रा  करना  पड़ता  है  और  फसल  से

 हाथ  घोना  पड़ता  है  ।

 समान्य  वर्षो  में  उन्हें  कत्रिम  रेशे  के  बढ़ते  हुए  उपयोग  के  कारण  विश्व  भर  में  कपास  के

 भरपूर  उत्पादन  के  कारण  तथा  करण  भिलों  की  संख्या  बढ़ते  क ेकारण  कपास  की  लाभकारी  कीमतें

 नही  मिल  पाती  हैं  ।

 कपास  उत्पादकों  को  फसल  बीमा  योजनाओं  का  ल।भ  प्रदान  करने  के  लिए  मार्गोपाय  अवश्य

 खोजे  जाने  चाहिए  ।

 )

 श्री  खुर्तीद  अहमद  चौधरी  :  मैं  एक  ऐसे  का  उल्लेख  करना

 चाहता  हूं  जो  ट्रिब्यून  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामलः  है
 ।  केन्द्र  सरकार  ने  अपनी

 गुप्तचर  एजेंसियों  के  माध्यम  से  हरियाणा  में  श्री  दे टैलाल  की  सरक/र  को  गिराने  के  लिए  कार्यवाही

 शुरू  कर  दी

 +राष्ट्रपति  की  शिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।



 '
 निगभ  377  के  अधीन  मामले जियभ  37)  के  अधीन 2  1288

 1989

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हमारे  से  सम्बन्धित  विषय  नहीं  है  ।  कृपया  बैठ  जाइये  ।

 |

 श्री  बौ०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मैंने  राम  जन्म  भूमि  वाले  मुहं
 पर  सभा  को  जानबझ  कर  गुमराह  करने  के  लिये  गह  मन्त्री  श्री  बूटा  सिंह  के  विरुद्ध  अपने
 घिकार  प्रस्ताव  के  बररे  में  आपसे  पूछ  था  |  परन्तु  अभी  सचिवालय  के  किसी  कमंचारी  ने  आकर

 मेरे  कान  में  यह  कहा  है  कि  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  |  क्‍या  हमें  इस  प्रकार  की  सूचना  दी
 जाती  है

 ?

 गृह  मन्त्रो  बूटा  :  मैं  यहां  से  फुसफुसाहट  कैसे  कर  सकता  हैँ  ?  मैंने  उनके
 कान  में  कोई  कानाफसी  नहीं  की  है  ।

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  आपने  नहीं  ।  सचिवालय  से  कोई  आया  था  और

 कुत्ताहट  की  प्री

 श्री  असल  दत्ता  :  संसद  को  क्‍या  हो  रहा  है  ?  आपके  मुताबिक  जिस
 प्रस्ताव  को  आपने  उनके  पास  भेजा  उसे  आपने  अस्वीकृत  कर  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  बाबरी  मस्जिद  के  बारे  में  है  ?  कृपया  एक  मिनट  ठहरिए““मुझे
 देखने  दीजिए  ।  कोई  चूक  हो  सकती  है  ।  जी  हाँ  ।  इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  मुझे  खेद  है  ।

 )
 श्री  अमल  दत्ता  :  यह  बहत  मह  बपूर्ण  मुद्दा  है  ।

 श्रो  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  यह  सभा  को  जानब्रूझ  कर  गुमराह  करने  का  मामला
 है  ।  यहां  तक  कि  इसे  टेलीविजन  पर  भी  दिखा  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  मेरे  पास  आयें  तो  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते

 श्री  अमल  दत्ता  :  करने  के  लिए  क्‍या  है  ?  हमें  यह  देखना  है  कि  क्‍या  उन्होंने  सभा  को

 गुमराह  किया  है  या  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  मैंने  इस  बारे  में  अपने  आपको  संतुष्ट  कर  लिया  है  और  मैंने
 इसे  अस्वीकृत  कर  दिया  है  ।

 श्रो  भद्र  श्वर  तान्‍्ती  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  टी  एस्टेटਂ  के
 प्रबन्धकों  ने  2:  श्रमिकों  को  अवध  रूप  से  नौकरी  से  निकाल  दिया  हैਂ

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मामला  असम  राज्य  से  सम्बन्धित  है  |  कृपया  बैठ  जाइए  ।  की

 )

 श्री बो० किशोर चन्द्र एस० देव : यह इस महान सदन को गुमराह करने का एक : स्पष्ट अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में संतुष्ट हूँ । |



 €
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 श्री  अमल  दत्ता  :  क्या  आप  विनिर्णय  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  मै  अपना  विनिर्णय  देता  हूँ  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  ete  eee  ००४

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  हूँ  ।

 सरदार  बूटा  मैं  इस  पर  कड़ी  आपक्ति  करता  हूँ  ।  इसे  कार्यवाही-वृतान्त  से

 निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  आशुतोष  लाहा  :  उन्हें  माफी  मांगनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  निकाल  दिया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  अपने  स्थान  ग्रहण  नहीं  करते  हैं  तो  मैं  सभा  स्थगित  करूंगा  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  आप  क्यों  सभा  स्थम्रित  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्योंकि  आप  मुझे  सदन  का  काम  ठीक  प्रकार  से  नहीं  चलाने  देते  हैं  ?

 )

 नियम  377  के  अधीन  मामले--जारी

 मंसूर  जिले  के  गु  डल्येट  तालुक  को  निरन्तर  सूछे  से  बचाए  जामे  हेतु
 वहाँ  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  एक  विस्तत  सर्वेक्षण  कराए  जाने  को

 '  आवश्यकता

 ज्ली  दी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  मंसूर  जिले  का  गुडलूपेट  ताल्लुक  भसिंखाई
 परियोजनाओं  के  अभाव  में  एक  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  ।

 स्रत्रण-क्षेत्र  में  चार  तालाब  आसपास के  क्षेत्र  में  वर्षा  न  होने  के  कारण  पानी  से  खाली  हैं  ।

 इसलिए  नुगुहोल  या  हेबाला  घाटी  से  पानी  मोड़ना  आवश्यक  है  ताकि  इन  चार  तालाबों  के  अन्तर्गत

 आने  2000  हैक्टेयर  अचक्कट  और  नहर  के  साउ-साथ  1000  हैक्टेयर  के  नए  अचकट  को

 पानी  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 पानी  को  मोड़ने  के  लिए  व्यापक  सर्वक्षण  करने  होंगे  ।  हेबाला  घाटी  के  पानी  को  इकट्ठा
 करने  और  उसे  गुड  नदी  की  ओर  मोड़ने  के  लिए  भी  वैकल्पिक  सर्वेक्षण  करने  होंगे  ।

 टोप  शीट  अध्ययन  के  आधार  पर  प्रस्तावों  की  प्रारम्भिक  पूछताछ  वर्ष  1977  से  प्रगति  पर  |
 है  ।  परियोजना  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  क्योंकि  वत  विभाग  की  अनुमति
 अभाब  में  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जा  सकता  है  |  यह  परिणोजना  बांकीपुर  राष्ट्रीय  पार्क  की  क्षेत्रीय  सीमा
 में  आता  है  जो  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  टाइगरਂ  योजना  के  अन्तर्गत  आता  और  आरक्षित

 +*अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कारयवाही-बुत्तान्त  स ेनिकाल  दिया  गया  ।
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 वन  क्षेत्र  में  किसी  प्रकार  के  निर्माण  कार्य  से  प्राकृतिक  आवास  में  बाधा  पड़ेगी  और  वन्य  जीवन  और
 पारिस्थितिकी  पर्यावरण  बिगड़  जाएगा  ।

 में  केन्द्रीय  सरक(र  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  की  व्यवहायर्ता  देखने  के  लिए

 विस्तारपूर्वक  पूछताछ  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  सहोदय
 :  केवल  श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  की  बात  ही  कार्यवाहबृत्ान्ल  में  सम्मिलित

 की  जाएगी  ।  बस  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर दे  मैं  देख  लू  गा  ।
 *

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  श्रीवास  प्रसाद  की  बात  ही  कायंवाही-वुतान्त  में  सम्मिलित

 की  जाएगी  |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बैठ  जाइये  ।

 *

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।  आप  बैठ  जाइये  ।

 )*
 अध्यक्ष  महोदय  :

 जो  कुछ  मुझे  समझना  है  वह  मैंने  सभा  को  स्पष्ट  किया

 ऐसा  है  बहुत  दफा  कह  जो  कुछ  कहना  चाहिए  था  वह  भी  कह  दिया  गया  सीधी

 सी  बात  एक  है  कि

 )

 ].
 श्रो  असल  दत्ता  :  मैंने  आपको  कल  एक  पत्र  भेजा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कल  आपका  पत्र  मिला  |  पहले  भी  मुझे  आपका  पत्र  मिला  ।  मैंनेਂ

 शी  हट
 दिया  यह  प्रश्न  आपकी  इच्छा  के  अथवा  उनकी  इच्छा  के  अंनुसार  नहीं  सीधी

 बात  है  ।

 -....  /»|»|/ऋ|ऋ|झ|झऋझऋझऋझआझआ
 *कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 42  1911  नियम  377  के  अधीन  मामले

 वार्षिक  पुरस्कार/प्रमाण  पत्र  दिए  आने  के  लिये  पालो  के  बिदयतनों
 को  भी  सम्मिलित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  भारत  सरकार  अरबी  और  फारसी  के
 प्रसिद्ध  बिद्वानों  को  वार्षिक  पुरस्कार  और  प्रमाण-पत्र  प्रदान  करती  इन  पुरस्कारों  से  अनेक
 प्रख्यात्त  विद्वानों  को  बुढ़ापे  में  मान्यता  प्राप्त  हुई  है  और  इनका  भरण  पोषण  किया  है  ।
 फिर  भी  पाली  विद्वानों  को  इनसे  वंचित  रखा  जाता  है  यद्यपि  पाली  साहित्य  एशिया  में
 सर्वाधिक  समृद्ध  है  और  संस्कृत  की  भांति  पुरानी  संस्कृति  और  दर्शन  का  समृद्ध  भण्डार  इस
 समय  पाली  हमारे  देश  के  अनेक  विश्वविद्यालयों  में  और  उच्च  शिक्षा  संस्थाओं  में  पढ़ाई  जाती  हैं
 और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  इसे  परीक्षा  के  विषय  के  रूप  में  भी  स्वीकार  किया  गया
 पाली  साहित्य  के  कुछ  संकलन  और  इस  भाषा  से  कुछ  अनुवाद  भी  साहित्य  अकादमी  द्वारा  प्रकाशित
 हुए  जनेफ  पड़ोसी  बोद्ध  देश  जंसे  श्री  कम्पूचियाਂ  और  वियतनाम
 तथा  जापान  ने  भी  पाली  भाषा  तथा  साहित्य  के  विकास  के  लिए  और  इस  समृक्ध  क्षेत्र  में  अनुसंघान
 के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  की  हैं  ।

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वाषिक  पुरस्कार|प्रमाण  पत्र  देने  के  लिए
 पाली  विद्वानों  को  भी  सम्मिलित  किया  जाए  ताकि  उन्हें  मान्यता  और  प्रोत्साहन  प्राप्स  हो  ।.

 अध्यक्ष  महोदय  :  बीच  में  व्यवघान  मत  डालिए  ।

 थी  अमस  दत्ता  :  इस  संबंध  में  आपका  क्‍या  निर्णय

 आप  बंठ  जाइए  ।  जो  कुछ  हो  गया है  सो अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  मैं  भी  कह  रहा  हूँ  ।
 ई ई  है हो  क्‍या  सारी  बात  तो  सदन  के  समक्ष  रखी  ग

 हाउस  हमारा  मास्टर  यह  हमारा  मालिक  यह  यह  सदन  हमारा  मालिक  है
 और  मैं  इसका  सेवक  हूं  ।  मैंने  पहले  भी  कहा  है  और  आज  फिर  कहता  हूँ  कि

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हर  एक  चीज  हिसाव  से  होती  है  ओर  सारा  काम  हिसाब  से  होता

 जो  मैंने  कह  दिया  है  कानून  के  मुताविक  वह  ठीक  है  और  सारा  काम  उसी  हिसाव  से  होमा  ।  मैंने

 एक  बात  कही  थी  और  आज  भी  कल  भी

 झो  अमल  इस  विथय  में  क्या  कानून  लागू  होता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  लॉ  और  सब्जेक्ट  यह  है  कि  जो  अ  ने  कहा  है  उसके  मुत्तलिक  जबाव

 दिया  जा  चुका  है  और  नया  जबाव  नहीं  आपके  पास  मौका  है  जो  लेना  कह्ठटें  उसको  करलें  ।

 मेरा  तो  काम  इतना  है  कि  अगर  मुझे  किसानों  का  काम  करते  हुए  फांसी  लगती  है  तो  कल  की

 बजाय  आज  ही  लग  जाये  ।  न  मुझे  आज  परवाह  न  मुझे  कल  परवाह  है  ओर  न  मैंने  कभी  परवाह
 करी  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  आराम  से  बैठ  जाइए  ।
 कैके

 *

 अध्यक्ष  सहोदय
 :  श्री  पारधी  की  वात  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  की  जा  रही  और

 तो  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।
 ह

 ,.

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।  े

 .
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पारधी  के  सिवा  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 )

 स्व  वित्त  पोषित  योजना  के  अस्तयंत  फ्लेटों  का  घोषित  मूल्य  न  बढ़ाने और  -

 1979  की  योजना  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  लोगों  को  फ्लेट
 आवंटित  किए  जाने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 को  निर्देश  विए  जाने  की  आवश्यकता

 श्लौ  केशवराव  पारधी  :  अध्यक्ष  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  स्वयं
 वित्त  योजना  के  अन्तगंत  हाल  में  कुछ  मांग  पत्र  जारी  किये  हैं  जिनमें  फ्लेटों  की  कीमत  को  अचानक
 ही  50  से  75%  तक  बढ़ाकर  दिखाया  गया  था  ।  इससे  हजारों  लोग  प्रभाबित  हुए  और  उन्होंने
 इसका  जोरदार  विरोध  किया  |  परिणामस्वरूप  मांग  पत्र  जारी  करने  के  कार्यक्रम  को  स्थगित  कर
 दिया  गया  किन्तु  कीमतों  में  कमी  करने  का  कोई  निश्चित  आश्वासन  डी०  डी०  ए०  द्वारा  अब  तक
 नहीं  दिया  गया  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7835  के  उत्तर  में  भी  मन्त्री  महोदय ने

 कीमतों  में  कमी  करने  का  कोई  स्पष्ट  आश्वासन  नहीं  दिया  इससे  फ्लंट  पाने  के  हजारों
 इच्छुक  व्यक्षित  परेशान  हैं  और  डी०  डी०  ए०  कार्यालय  का  चक्‍कर  लगा  रहे  जहां  अधिकारीगण
 उन्हें  ठीक-ठीक  उत्तर  नहीं  देते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  1979  में  हुड्को  योजना  के  अन्तर्गत  जिन  लोगों  का  पंजीकरण  किया  गया

 ने  उन्हें  अब  तक  फ्लेट  आबंटित  नहीं  किये  इससे  हजारों  की  संख्या  में  निम्न
 आय  वर्ग  के  लोग  फ्लेंट  अब  तक  नहीं  पा  सके  हैं  ।

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  स्वयं  क्त्ति  योजना  के  अन्तगंत  फ्लटों  में  इस  असामयिक  ण्य
 अनुचित  व॒द्धि  को  स्पष्ट  रूप  से  दापस  लेकर  तथा  पैसा  जमा  कराने  के  लिए  पर्याप्त  समय  देकर
 सचमुच  फ्लेट  पाने  व्यक्तियों  को  राहत  प्रदान  करे  तथा  हुडको  योजना  के  फ्लैंटों  को
 शीघ्र  आबंटित  करा  कर  निम्न  आय  वर्ग  के  साथ  न्याय

 +
 कार्यवाही  बृततान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  श्री  पारधी  के  भाषण  के  अतिरिक्त  कुछ  भी  नहीं
 जाएगा  ।

 एरनाकुलम  और  कन्याकुमा री  के  बोच  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  सुविधा  प्रदान
 किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  एन०  डेनिस  :  एरनाकुलम  और  कन्याझुमारी  के  बीच  अन्तर्दशीय  जल

 परिवहन  सुविधा  होने  से  हमारे  देश  के  दक्षिण-पश्चिम  क्षेत्र  का  आथिक  विकास  बड़ी  तेजी  से  हो

 _  सकेगा  ।  इस  प्रकार  की  सुविधा  कुछ  स्थानों  मुख्यतः  कन्याकुमारी  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  कुछ  स्थानों
 था  दरारों  को  दूर  करने  से  प्राप्त  ।

 कन्याकुमारी  और  त्रिबेन्द्रम  के  बीच  पहले  पुराने  आनन्द  विक्टोरिया  मारतण्ड  वर्मा  नहर  से
 ,  जल-मार्ग  द्वारा  लोग  आते-जाते  थे  ।  बाद  में  इस  नहर  में  कई  स्थानों  पर  टूट-फूट  हो  गई  जिससे

 आनन्द  विक्टोरिया  मारतण्ड  नहर  कहीं-कहीं  पर  रेत  और  .  मिट्टी  के  कारण  बन्द  हो  गयी  और  वर्षों
 तक  इसको  निकाला  नहीं  गया  रखरखाव  न  करने  और  अधिक  समय  से  उपेक्षित  रहने  के  कारण
 अब  तिरन्तर  जल  यातायात  सेवा  नहीं  यदि  आनन्द  विक्टोरिया  मारतण्ड  नहर  में  दरारों  को
 ठीक  किया  जाता  है  और  नहर  की  मरम्मत  होती  है

 तो  त्रिवेन्द्रम  और  कन्याकुमारी  के  बीच  भी
 आसानी  से  अत्यन्त  उपयोगी  अतंर्देशीय  जल  परिवहन  सुविधा  प्राप्त  हो  सकती  है  ।  त्रिवेन्द्रम  और
 क्विलॉन  के  बीच  उत्तर  की  ओर  मरम्मत  और  रखरखाव  से  एरनाकुलम  और  कन्याकुमारी  के

 बीच  अत्यन्त  लाभदायक  अन्‍्तर्देशीय  जल  परिवहन  सुविधा  उपलब्ध  की  जा  सकती  इस  सुविधा
 से  व्यापार  और  पर्यटन  को  भी  बढ़ावा  मिलेगा  भौर  सुलभ  तथा  साधारण  यातायात  सुविधा  भी
 उपलब्ध  होगी  ।  इससे  राष्ट्रीय  एकता  भी  मजबूत  होगी  ।  हो

 मैं  निविदन  करता  हूँ  कि  सरकार  एरनाकुलम  और  कनन्‍्याकुमारी  के  बीच  इस  अतंर्देशीय

 .  जल  परिवहन  सुविधा  के  कार्यान्वयन  के  लिए  तुरत्त  कदम  उठाए  ।

 आमनध्र  प्रदेश  में  सर  सिल्क  कागजनगर  को  अ्रसिक  सहकारी  समिति
 को  सोॉंपकर  उसे  पुनः  चलाए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैं  उद्योग  मन्‍्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित '
 करंना  चाहता  हूँ  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  कागजनगर  में  स्थित  सरसिल्क  लिमिटेड  उद्योग  के  चार

 '
 वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  बन्द  पड़े  रहने  के  कारण  5  हजार  से  शी  अधिक  कर्मचारी  बेरोजगार

 हो  गए

 इस  उद्योग  को  पुनः  चलाने  के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  यहू  मामला  औदगक  और  वित्त

 पुनरनिर्माण  बोर्ड  को  भेजा  गया  किल्तु  अभी  तक  से  कोई  योजना  नहीं  बन  पाई  है  ।
 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  उद्योग  को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  इसे  कमंचारियों  की

 सहकारी  समिति  को  सौंप  देना  चाहिए  और  कमंचारियों  और  उनके  आश्वितों  की  कठिवाइयों  को

 दूर  किया
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  12  1989

 सुन्दरबन  व  में  दूरसंचार  प्रणालो  में  सुधार  किए  जाने
 की  आवश्यकता

 श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :  यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरबन  में  प्र/कृतिक  रूप

 से  वनस्पति  और  जीवजस्तु  पर्याप्त  मात्रा  में  फिर  भी  यह  समूचा  क्षेत्र  अत्यन्त  दरिद्र  और

 विछड़ा  हुआ  दूर  संचार  और  माइक्रोवेव  और  संटेलाइट  संपर्कों  के  वर्तमाव  तौज़  विकास  को

 देखते  इस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  गई  है  योजनाएਂ  तैयार  तो  की  गई  हैं  लेकिन  लगता  है  कि  ये

 योजनाएँ  केन्द्र  में  वूर-संचार  विभाय  में  कहीं  घूल  चाट  रही  हैं  ।

 मल्टी-एक्सेस  ग्रामीण  रेडियो  प्रणाली  सम्बन्धी  पांच  लम्बी  दूरी  वाले  सावंजनिक  टेलीफोन
 जिसका  स्टेशन  कनिग-दि  मेट  वे  ट्‌  गत  भाजं  में  चालू  होनी  लेकिन  इसे  अधी  तक

 चाल  नहीं  किया  गया  है  ।  इसी  इस  क्षेत्र  के  तथा  पश्चिम  बंगाख  राज्य  में  श्लेष  स्थानों  पर  लम्बी

 द्री  के  अन्य  सावंजानिक  टेलिफोन  लगाना  निभंर  करता  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  शीघ्र  चालू
 किया  जाये  ।

 जहां  तक  में  माइक्रोवेव  स्टेशन  की  स्थापना  का  सस्बन्ध  पश्चिचम  बंगाल  दूर
 संचार  सकल  ने  चालू  योजना  में  कलकत्ता  और  कंनिय  के  बीच  एक  34एमबी/एस  डिजिढल  प्रणाली

 (420  क्षमता  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  रद्धा  लेकिन  यह  मामला  अन्तिम  जांच  तथा  घन
 आबंटन  के  लिए  अभी  भी  दूर  संचार  नई  दिल्ली  में  ल्रांवित  पड़ा  मेरा  अनुरोध
 है  कि  इसे  तुरन्त  स्वीकृति  दी  जाए  और  ऋलू  योजना  के  इस  अन्तिम  वर्ष  में  इसे  कार्यान्वित
 किया  जाए  ।  इन  दोनों  प्रणालियों  के  चल्‍लू  हो  ज।ने  से  न  केवल  यहां  पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  होंगी
 अपितु  सुन्वरबन  जैसे  निर्धत  और  पिछड़  हुए  क्षेत्र  की  अर्थव्यवस्था  में  सुधार

 किसानों  को  नुकसान  से  बक्षने  के  लिये  नेफेड  को  गुजरात  में  प्याज  को
 खरीद  किए  जाने  के  निद श  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्रोसमतो  पटेल  रमाबेन  रामजोसाई  मार्वाण  :  अध्यक्ष  गुजरात  में  तीन
 साल  के  सखे  के  बाद  इस  वर्ष  प्याज  की  अच्छी  फत्तल  हुई  मगर  आर्थिक  दृष्टि  से  किशानों  के
 लिए  तो  फिर  एक  बार  सूखे  का  वर्ष  साबित  हुआ  है  अच्छी  फसल  होने  की  वजह  से  प्याज  के  भाव
 थोक  बाजार  में  इतने  ज्यादा  गिर  गये  हैँ  कि  किसान  को  प्याज  की  मंडी  तक  ले  जाने  का  जो  खर्च
 लगता  उतना  ही  या  कई  बार  तो  उससे  भी  कम  दाम  मिलता  मेरी  राय  में  एक  ऐसी  नीति
 बना  लेती  चाहिए  कि  जब  कश्ची  कषि  उत्पादन  का  भाव  गिसरने  लगे  तो  अपने  आप  सरकारी  संस्थान
 बिना  किसी  विलंब  के  हस्तक्षेप  करें  और  कृषि  उत्पादन  के  गिरते  भावों  को  तुरन्त  रोक  लें  ।  इस
 प्रकार  की  प्रवृति  में  सरकारी  संस्थान  को  जो  घाटा  उठाना  पड़ता  है  उस  घाटे  के  बंटवारे  के  लिये
 भी  एक  निश्चित  नीति  बनाई  ज्ञानी

 इस  नाफंड  या  अन्य  कोई  सरकारी  संस्थान  के  द्वारा  गुजरढ़  के  प्याज  उगाने  वाले
 किसानों  के  हत  मे  तुरन्त  हो  प्याज  को  खरोाद  शरू  करना  जरूरी

 इस  काम  में  नाफैडःको  जो  घाद्ा  होया  उसका  आधा  गुजरास  सरकार  भुगतने  को  त॑यर
 है  ।  अगर  बाकी  के  आप  छाटे  को  केन्द्र  सरकार  उठाने  का  निश्चय  तुरन्त  करे  और  नाफंड  को
 हुरन्त  हस्तक्षेप  करने  के  आदेश  दें  जिससे  गरीब  किसानों  को  बचाया  जा  सके  ।
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 22  1911
 ु  नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं

 बाहय  दिल्‍ली  के  गांवों  को  पानी  को  नियमित  आपूर्ति  सुनिश्चित  किये  जाने  को
 आधश्यकता

 थ्रौ  भरत  सिह  :  अध्यक्ष  मेरे  इलाके  आउटर  देहली
 क्ुतुबगढ़  आदि  में  खारा  पानी  अतः  नजफगढ़ं  हैदरपुर  टैंक  का  पानी  दिया  जाता

 परन्तु  टिकरी  कलां-हिरकुदना  में  पानी  की  बहुत  कमी  है  और  भी  कई  गांवों  में  पीने  के  पानी  की
 कमी  है  ।  दो  साल  पहले  सब  गाँवों  में  पीने  का  पानी  मिलता  परन्तु  अब

 पश्चिम  विंहार  प्रीतमपुरा  की  काफी  आबादी  बढ़  गई  है  ।  पानी  की  खपत  इन्हीं  में  हो  जाती
 हैदरपुर  गाव  की  जमीन  में  प्लांट  पर  हैदरपुर  गांव  वालों  को  पानी  नहीं  मिलता  |  हर  गाँव  में
 पीने  का  पानी  इसके  लिये  हैंदरपुर  में  दूसरा  प्लान्ट  जल्दी  से  जल्दी  लगाया  जाये  |  जिससे
 सर  गाँववों  को  पीने  का  पानी  मिले  ।  जहां  पानी  कीं  कभी  हों  ।  वहां  तब  तक  टेंकर  द्वारा  पाती  भेजने
 का  प्रबन्ध  कर॑ने  की  कृपा  करे  ।

 11.35  झ्०  पु०

 नियम  १&३  के  अधीन  चर्चाएं

 केन्द्रीय  सरकार  के  फ्यों  फ्र/सिकओं  में  अनुसूचित  जाति  और  अभुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों
 का  फ्रतिनिधित्व  बढ़ाए  जाने  को  वृष्टि  से  आदेशों  को  डदार  बनावा  जाना

 )
 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्री  अय्यप्‌  रेडडी  द्वारा  4  मई  1989  को  उठाए  गए  मामले
 अर्थात  केम्द्रीय  सरकार  के  पदों/सेकाओं  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदायों  का
 प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  अभददेशों  को  उदार  बनाने  के  संबंध  में  लोक  शिकायत  तथा
 पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्‍तव्य  पर  नियम  193  के  अधीन  आगे  चर्चा  जारी
 रखछतेगी  ।  यह  चर्चा  2  बजे  तक  चलेगी  ।

 सभा  2  बजे  नियम  193  के  अधीन  मद  संछ्या  7  पर  भी  चर्चा

 संभा  अपराह्ू  4  बर्ज  नियम  193  के  अंतगंत  मद  संख्या  8  पर  भी  चर्चा  करेगी  ।
 श्री  ब।लकवि  ब ेराम्री

 श्री  बालकवि  बेरागी  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपका  अभ।री  हूँ  कि  आपने
 नियम  अंतर्गत  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनज!ति  पर  जो  चर्चा  इस  सदन  में  चल  रहो  है
 उस  पर  बोलने  का  मुझे  अवसर  दिया  ।  चूंकि  आप  स्वयं  संस्कृत  के  ज्ञाता  भारत  के  मूल  ग्रंथ  वेदों
 से  आपका  परिचय  है  मैं  ध्यान  नये  सिरें  से  आकवित  करता  हैं  ।  जानकारी  है  कि
 भकरत-के  वेदिक  काल  और  वेद  साहित्य  लिखा  गया  तब  तक  दो  शब्द  बेदों  में  नहीं  मिलते  ।
 वेद  में  एक  हरिजन

 शब्द  नहीं  मिलता
 ,  औ

 र
 एक  शूद्र  शब्द  नहीं  मिलता  ।  अस्पृश्य  शब्द  भी  नरटीं

 मिलता  |  शब्द  भारतीय  संस्कृति  के  अर्पारिच्रित  अब्द  मैं  म.नतीय  सदन  का  ध्यान  आकर्षित
 रूगा  जों  हा  ८जम  और  अस्पृश्य  शब्द  भारतीय  मंस्कृति  में  और  थास्त्रों  में  नहीं  मिलते  हैं  उनको

 बाद  में  जोड़ा  गया  है  ।

 पाँच  हजार  साल  कीं  हमारी  वंदिक  हमारी  साहित्यिक  परम्परा  आज  अ.यादी

 के  इस  भारत  की  लोक  सभा  में  हम  इस  पर  बहस  करें  कि  आरक्षण  दिया  जाएया  न  दिया
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं  12  1989

 बालकवि  ब॑  रागी  ]

 जाए  यह  एक  गंभीर  मसला  इस  संदर्भ  में  सबसे  पहले  अपनी  ओर  से  प्रधान  मंत्री  श्री
 राजीव  गांधी  का  आभार  मानता  हूं  कि  लखनऊ  रैली  में  उन्होंने  इस  बात  की  घोषणा  की  कि  इस
 शताब्दी  सन्‌  दो  हजार  तक  इनके  आरक्षण  को  जारी  रखा  जाएगा  ।  माननीय  अध्यक्ष  महोदय
 आप  जैसे  व्यक्तित्व  की  अध्यक्षता  में  इस  सदन  में  यह  कहने  में  मुझे  संतोष  है  कि  भारत  कें  हिन्दी
 कोष  को  शब्द  महात्मा  गांधीं  ने  दिया  और  उन्होंने  एक  बात  और  कही  जिसकी  कि  ओर
 मैं  इस  सदन  के  विद्वान  सदस्यों  का  ध्यान  दिलाना  चाहूँगगा  कि  ईश्वर  ने  यदि  मुझे  अगला  जन्म  दिया
 तो  मैं  एक  हरिजन  मां  की  कोख  से  पैदा  होना  चाहता  मैं  अगले  जन्म  में  हरिजन  बनना  चाहता
 हैं  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  अपनी  पीड़ा  व्यक्त  करते  हुए  ये  शब्द  कहे  थे  ।  आज  इस  देश  में
 हरिजनों  की  वासियों  की  तरक्की  के  लिए  हम  कुछ  करना  चाहें  या  कहना  चाहें  तो  यह
 हमारी  जिम्मेदारी  है  और  इस  जिम्मेदारी  को  कांग्रेस  ने  शुरु  से  लिया  कांग्रेस  कोई  नया  काम

 नहीं  कर  रही  है  ।  कांग्रेस  जब  सत्ता  से  बाहर  थी  तो  वैचारिक  और  जागृति  के  आधार  पर  इस  कार्य
 को  करती  जब  वह  सत्ता  में  आयी  तो  कार्यक्रम  के  आधार  पर  कर  रही  है  ।

 एक  बात  गले  से  नहीं  उतरती  ।  कभी-कभी  हमारे  मित्र  कहते  हैं  कि  गरीबी  के  आधार  पर
 चाहिए  |  मैं  नम्नतापू्वक  कहना  चाहता  हैँ  कि  पांच  हजार  वर्ष  से  जिस  समाज  को
 पर  रौंदा  गया  हो  उस  समाज  को  40-42  लाल  में  इतना  विकसित  कंसे  मान  सक

 हैं  कि  वह  अपने  परों  पर  खड़ा  हो  गया  है  ।  गरीबी  को  आधार  बनाइये  लेकिन  मैं  कहना
 जिनको  जाति  केਂ  आधार  पर  रौंदा  गया  है  उनको  जातियों  के  आधार  पर  जब  तक  ऊपर
 दिया  जाए  तब  तक  इस  आरक्षण  को  कायम  रखा  हमारे  पुरखाओं  ने  गलती  की  है
 उसको  हमें  भुगतना  इस  संदर्म  में  हमको  अपना  मन  छोटा  नहीं  करना  चाहिए  ।  आज
 +ीर्ड  यही  है स्थात  यहा  ol

 माननीय  अध्यक्ष  मैं  वहुत  गंभीरता  से  कंहता  चाहता  हूँ  कि  हमने  बह  राज  देखा  है

 शायद  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  इसकी  जानकारी  न  हो  ।  मेरे  राज्य  होल्कर  में  यह  कानन  था
 कि  एक  हरिजनत  मंदिर  का  निर्माण  तो  कर  सकता  था  लेकिन  उसमें  मूर्ति  नहीं  विठा  सकता
 अगर  कोई  हरिजन  अपना  मन्दिर  बना  करके  भगवान  की  मूर्ति  बिठा  देता  था  तो  उस

 पर  मकद  दमा
 चलता  उत्तको  सजा  होती  थी  ।  यह  हमने  अयनी  आंखों  से  देखा  हैं  और  इसके  खिलाफ  कांग्रेस
 लोग  जेल  गये  ।  यह  क्‍या  तमाशा  है  कि  इस  देश  नें  एक  हरिजन  कुआ  तो  खोद  नहीं  सकता  था

 कुआ  खोदने  में  उसका  पसीना  तो  बह  सकता  था  लेकिन  जब  उस  कुएਂ  से  पीने  का  पानी  निकल
 अःता  था  तो  वह  उस  पानी  को  पी  नहीं  सकता  था  ।  इस  सीमा  तक  इस  देश  में  छुआछत  थी  ।

 म.न  7  अध्यक्ष  आज  इस्र  सदन  में  आपकी  अध्यक्षता  इस  सरकार  के  अंतर्गत
 और  श्री  राजीव  गांधी  के  नेत॒त्व  में  जब  इस  मुद॒दे  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  इस  देश  को  इसकी
 गंभीरता  से  परिचित  कर  रहे  हैं  तो  मैं  से  बहुत  नम्नता  के  साथ  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि
 आपने  हरिझवों  को  15  प्रतिशत  कौर  सियों  को  साढ़े  सात  प्रतिशत  आरक्षण  दिया
 उनका  यह  आरक्षण  दूसरी  और  तीमरो  क्लास  के  सिवाय  चौथी  कला  में  पूरा  हो
 डी  क्लास  में  पूरा  हो  जाता  है  साई  तक  .  इन  तीन  क्लासों  में  पूरा  नहीं
 होता  मैं  श्री  चिंदम्बरम  जी  को  और  श्री  राजीव  जी  को  और  उनकी  सरकार
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 को  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  यह  घोषणा  की  है  कि  जब  तक  इन  क्लासिज  में  इन
 जातियों  के  सम्पूर्ण  लोग  नहीं  मिलेंगे  तब  तक  इन  आरक्षणों  को  खत्म  नहीं  करेंगे  ।  जब  तक  नहीं
 मिलेंगे  तब  तक  उन  सीटों  को  खाली  रखेंगे  और  भरने  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  इस  बात को  आपको
 स्पष्ट  कहना  ताकि  देश  आश्वस्त  हो  सके  ।  मुझे  कल  सुनकर  आश्चर्य  हुआ  कि  इस  सदन  में
 अपने  आपको  प्रगतिशील  कहने  वाले  इस  कोटि  के  लोग  भी  बंठ  हुए  एक  मित्र  ने  कहा  कि  चुताव
 की  तंयारी  चनाव  नहीं  आता  तो  शायद  यह  काम  नहीं  होता  ।  अध्यक्ष  अगर  हम  किसान
 की  बात  करें  तिपक्ष  कहता  है  कि  चनाव  के  लिए  कर  रहे  मजदूर  की  बात  करें  तो  प्रतिपध्

 सको  चनाव  से  जोड़ता  महिलाओं  की  बात  हरिजनों  की  बात  आदिवासियों  की  बात
 करें  तो  प्रतिपक्ष  उसको  चुनाव  से  जोड़ता  है  ।

 श्री  संयद  शाहब॒दूदीन  :  इसलिए  कि  4  वर्ष  तक  आप  खामोश  पांचवें  साल

 आपने  बोलना  शरु  किया  है  ।

 श्री  बालकवि  बरागी  :  जो  पांचवें  वर्ष  बोलते  उतको  आप  भी  सब  जानते  हैं
 भी  पहचानते  हैं  ।  मैं  अपने  मित्र  से  कहना  चाहता  किसी  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता

 आप  सत्र  जान  के  103  साल  से  हम  इस  बात  को  वरावर  बोल  रहे  इस  बात  के  लिए  लड़
 रहे  हैं  ।  पांच  साल  के  लिए  आप  पैदा  हुए  पोने  पांच  साल  तक  जिंदा  रहते  अंतिम  तीत  महीनों

 में  आप  चले  जाते  इस  बात  को  आप  भी  जानते  हम  भी  जानते  मित्र  मैं  इस  बहःर
 को  शरू  नहीं  1  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  हम  तो  न  इसको  चुनाव  से  जोड़ते
 न  हरिजन  से  जोड़ते  न  अल्पसंख्यक  से  जोड़ते  न  मुस्लिम  से  जोड़ते  हम  किसी  को  चुनाव
 से  नहीं  लेकिन  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  इसी  आरक्षण  की  नीति  के  अंतगंत  त्रिपक्ष  के  लोग
 जीतकर  कंसे  आ

 गए  ।  क्या  विपक्ष  में  हरिजन  या  मुस्लिम  आदिवासी  नहीं  हैं  ।  इस  आरक्षण
 क्री  नीति  के  अंतगंत  ये  भी  जीतते  रहे  दाद  रखिए  अगर  चनाव  को  नजर  में  रखकर  हम

 बाजी  करते  तो  हम  जानते  हैं.,कि  चुनाव  का  मतलव  क्‍या  होता  अगर  चुनाव  हमारी  नजर  में

 होता  तो  यहां  पर  जो  2-3  नजर  आ  रहे  ये  भी  नहीं  पहुंच  आपकी
 ३

 |

 लए  इसको  कृपा  कर  के  चुनाव-से  न  जोड़ें  ।  हम  हर  साल  हर  हर  *:

 रहते  माननीय  अध्यक्ष  मैं  एक  निवेदन

 चाहता  मैं  बहुत  गंभीर  अनुभव  बतला  रहा  मैं  अपने  हरिजन-आदिवार्स
 मेरा  अनुभव  है  इसलिए  कह  रहा  हूँ  कि  जो  लोग  आरक्षण  के  अंतग्गंत

 उन्होंने  वहां  बैठकर  अपने  स  के  लोगों  के  साथ  कसा  व्यवहार  अ

 करें  तो  निराशा  होती  मेरे  यहां  जितने  भी  हरिजन  थानेदार  उन्होंने  ह  ही
 ज्यादा  जुल्म  किया  और  हमें  बीच  में  पड़ता  मुझ  तज़्कलीफ  होती  के  खिलाफ

 जन  गवाही  देने  के  लिए  जता  हमें  बीच  में  पढ़ता  पड़ता  हैं  कि  अपराधों  को

 न  रोके  ज्यादतियों
 को  रोकना  लेकिन  तरक्की  पाने  बे  की  भूमिका  क्‍या

 इस  पर  इनको  विचार  करना  चाहिए  |  जो  लोग  अपने  पांव  पर  खड़े  हो  गऐ  पांव  पर-खड़े  होकर
 बाद  वलों  को  भी  अवसर  दें  ताकि  काम  अगे  चैंलता  यह  बात  आगे  बढ़ती  रहे  ।

 एक  निवेवन  और  करना  चाहता  बड़ी  नम्रता  से  मेरा  निवेदन  यह  मेरा  प्रस्ताव

 कालातंर  में  शायद  आपके  क!म  आज  तो  आप  इसको  विनोद  में  ले  लें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 ल्‍
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 बलकवि

 हीं  लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  मेरे  कई  प्वर्ण  मित्रों  ने  हरिजन-आदिवासी  न  होते
 गलत  सार्टीफिकेट  लेकर  नौकरियां  प्राप्त  की  उन्होंने  गंदा  काम  इसके  लिए  उनको  सजा
 क्या  तजवीज  क्या  सजा  हो  सकती  है  ।  मेरा  प्रस्ताव  इसको  आप  मंजर  कर  आपकी
 अध्यक्षता  में  यह  हो  जाए  तो  देश  की  तबियत  ख॒श  हो  जाएगी  ।  उन्होंने  जितने  साल  उस  सर्टिफिकेट
 का  दुरुपयोग  नौकरी  उतने  ही  साल  जिस  जाति  का  बनकर  उसने  नौकरी  ली  उस
 जाति  का  काम  भी  वह  करे  ।  अगर  उसने  मेहतर  बनकर  नौकरी  ली  है  तो  उतने  ही  साल  मेहतर
 का  काम  भी  उससे  करवाया  तब  जाकर  उसको  समझ  में  आएगा  कि  अपने  अपको  बदलकर
 नौकरी  पाने  का  मतलब  क्‍या  होता  है  ।

 अध्यक्ष  हमारे  यहां  पर  कभी  जाति  या  वर्ण  व्यवस्था  नहीं  धंधे  के  आधार  पर
 जातियां  उसको  समाज  ने  किया  और  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  जिससे  कुछ
 लोग  पददलित  उनको  रौंदा  इस  सब  का  हमको  प्रायश्चित  करना  पड़ेगा  ।  अगर
 प्रायश्चित  करने  के  लिए  उनको  आगे  बढ़ाते  उनके  लिए  कुछ  काम  करते  हैं

 तो  इसमें  कोई  संकोच
 नहीं  करना  हमें  अहसान  की  भाष  भी  यह  काम  नहीं  करना

 एक  निवेदन  और  करना  चाहता  मैं  पूछता  चाहता  कई  लोग  जनता  रिजीम  में  इधर  बठे
 बीच  में  एक  सरकार  आई  वह  जिस  तरह  से  आई  सब  इस  चीज  को  जानते  हमारे  दोस्तों

 की  नजर  में  लेकिन  ये  लोग  उस  बात  को  आज  भरता  चाहने  चनाःव  से  जोड़ने  ।  इलजाम
 लगाते  हम  क्‍यों  इसको  वनाव  से  मैं  पूछना  चाहता  हैँ  जनता  सरकार  के  व के  वदत  जिस
 समय  1980  में  कांग्रेस  सरफ़ार  वापिस  सत्ता  में  आई  तो  लोकझ  :;  की  अठक  में  इंदिरा  जी  ने  बिल
 लाकर  दस  साल  के  लिए  इसको  और  आगे  उस  वक्त  तो  उनाव  हो  चुका  इन  लोग
 उस  वक्‍त  क्‍या  किया  था  |  चनव  होने  के  बाद  हमने  इस  कानन  था  बताया  ।  ठना  चाहता  हूं
 कि  हमारे  सामने  चुनाव  कहां  थे  ।  हम  लोग  जीत  कर  आ  गए  और  आने  के  बाद  हमको  महसूस  हुआ
 कि  जो  जो  गलती  जनता  शासन  में  हो  गई  इस  लोक  सभा  के  पजित्र  सदन  में  उसका
 परिष्कार  इन्होंने  तो  नहीं  लेकिन  हमने  किया  ।  कुकमं  जो  भी  विपक्ष  करता  है
 उसकी  सजा  कांग्रेस  को  भगतनी  पड़ती  कांग्रेस  ही  इस  देश  में  एक  जिम्मेदार  पार्टी  आप

 ने

 जानते  हैं  कि  जवाबदार  को  ही  हमेशा  जवाव  देना  पड़ता  है  गेर-जवाबदार  क्‍या  जवाब  मैं
 लोगों  की  ओर  अंगुली  नहीं  मैं  गंर-जवावदार  पादियों  बी  ओर  अंगुली  उ

 तांत्रिक  व्यवस्था  को  हम  पार्टियों  के  माध्यम  से  चलाते  जो  लोग  चुनाव  के  दो  महीने  पहले  तक
 अपनी  पार्टियां  तय  नहीं  कर  पाते  और  कभी  इनसे  पूछो  कि  तुम्हारा  नेता  कौन  है  तो  बोलेगे
 हम  तय  कर  रहे  कौन  से  सदन  में  कहां  हो  रहा  है  तो  बोलेंगे  आजकल  कर्नाटक  सदन
 में  बंठक  नहीं  होती  आजकल  हरियाणा  सदन  में  हो  रही  कभी  आन्ध्न  सदन
 में  होती  थी  ।  चुनाव  के  छह  महीने  पहले  जो  नेता  तय  नहीं  कर  जिनकी  पार्टी  का  कोई  झंडा

 उनसे  आप  क्‍या  आशा  रख  सकते  हैं  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  और  हमारे
 नेता  कल  भी  राजीव  गांधी  आज  भी  हैं  और  कल  भी  राजीव  गांधी  ही  हमारे  नेता  रहने  वाले

 हैं  ।  हम  इस  चीज  को  डटकर  कहते  ये  अपने  अपनी  पार्टी  और  अपने  झंडे  का  नाम  बता
 दें  ।  इनके  पास  कहने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  और  उसको  सारा  देश  भुगतता  रहता  है

 जिनके  पास  कुछ  करने  को  नहीं  वे  हर  बात  चुनाव  से  जोड़ेंगे  ।  लेकिन  कांग्रेस  ने
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 चुनाव  से  नहीं  जोड़ा  है  ।  जिन  शब्दों  ने  वेंदिक  काल  के  बाद  जन्म  लिया  जिस  व्यवस्था  ने  वैदिक
 सभ्यता  के  बाद  जन्म  लिया  उस  सभ्यता  से  लड़ना  हमारी  जिम्मेदारी  है  और  हम  लोग
 नेहरू  और  इंदिरा  के  वंशज  हैं  और  इनसे  जड़े  हुए  लोग  बसे  उत्तर  तो  चिदम्बरम  जी  मैं
 तो  उत्तर  नहीं  देना  चाहता  लेकिन  बयान  कर  सकता'हूँ  ।  मुझे  फक्र  है  कि  मुझे  वोट  देने  का  अधिकार
 देने  इस  देश  में  संविधान  पर  दस्तख्त  करने  वाले  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  थे  और  हम  जानते
 हैं  कि  वे  किस  समाज  से  थे  ।  18  साल  की  उम्र  के  युवकों  को  वोट  देने  का  अधिकार  शंकरानन्द
 जी  के  दस्तख्त  से  मिला  हमने  यह  काम  करके  दिखाया  यह  काम  किसी  दूसरे  व्यक्ति  के
 माध्यम  से  नहीं  किया  ।  उस  समाज  के  माध्यम  से  किया  जिस  समाज  से  रात-दिन  हम  लड़ते  रहते

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हें  कि  आप  इस  आरक्षण  नीति“को  बराबर  चलाइए  और  आपको

 दूसरे  लोग  मिल  भी  जाए  तो  भी  कृपा  करके  उन  पदों  को  उसी  उसी  वर्ग  से  भरने  की
 कोशिश  कीजिए  जिसके  लिए  आप  प्रतिबद्ध  अगर  आप  केमिटमेंट  तोड़  देंगे  तो  संविधान  की

 अवहे लना  करेंगे  ।  कमिटमेंट  जिन्दगी  से  ज्यादा  कीमती  है  ।  हम  लोग  कमिटेड  हैं  और  कमिटेड  लोगों
 की  परीक्षा  इतिहास  में  प्रायः  होती  रहती  मैं  सरकार  सभी  लोगों  से  तिक  दलों  से  और
 सभी  सदस्यों  से  कहना  चाहता  हूँ  कि  कपा  करके  इसमें  चुनाव  और  वोट  नहीं  जो  कुछ  आत्मा
 से  जड़ा  है  उसको  ढ़ढ़ें  ।  मुझको  प्रसन्‍तता  है  कि  आपने  मेरी  बात  गंभीरता  और  शालीनता  से  सनी  ।
 इस  चर्चा  में  मैं  अपना  सारा  नंतिक  राजनेंतिक  आचरणगत  समर्थन  और
 संस्कारगत  समथन  प्रस्तुत  करते  हुए  आपका  आशीर्वाद  चाहता  हू  ।

 अनुवाद
 )

 ३  ९ |

 श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  सरकारी  नौकरी  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  आरक्षण

 संविधान  की  देन  है  और  इसे  राष्ट्र  की  सबंसम्मति  भी  प्राप्त  है  ।

 क्री  बालकवि  बेरागी  :  कांस्टीच्युशन  जब  बना  तब  चुनाव  नहीं  हुए  माफी

 चाहता  हूँ  ।
 ।  1

 |
 श्री  संयद  शाहबुद दोन  :  चुनाव  संविधान  बनने  के  परिणामस्वरूप  ही  हुए  ।

 समाज  के  पिछड़े  वर्गों  के  पक्ष  संरक्षणात्मक  पक्षपात  और  सकारात्मक  कार्यवाही  के

 सिद्धांत  का  विशेष  उद्देश्य  इसका  उद्देश्य  है  निश्चित  समय  में  पिछड़े  वर्गों  को  समाज  के

 आऔसत  स्तर  के  बराबर  लाना  ।  हम  इस  उद्देश्य  में  असफल  रहे  हमने  सोचा  था  कि  इसके

 वर्ष  पर्याप्त  होंगे  किनत  ऐसा  नहीं  अब  हमें  ऐसा  लग  रहा  है  कि  इस  उद्देश्य  की

 प्राप्ति  के  लिए  40  वर्ष  भी  पर्याप्त  नहीं  |  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  के  इस  वक्तव्य

 से  सहमत  नहीं  हूँ
 कि  अनुच्छेद  14  और  26  के  सम्बन्ध  में  अधिदेश  को

 पूरा
 किया  गया  है

 अनुच्छेद  14  और  16  में  समानता  की  बात  कही  गई  है  न॒  कि  अप्षम/नत;  सम्भवतः  बह
 जिन  उप-धाराओं  का  जिक्र  करना  चाहते  हैं  वह  समानता  लाने  के  लिए  सकारात्मक  कायंवाही
 करने  के  संबंध  में  हैं  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  कि  हम  इस

 राष्ट्रीय  असफलता  की  स्थिति  में  कंसे  सुधार  कर  सकते  इस  देश  के  सामने  और  कोई

 te
 19
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 विकल्प  नहीं  है  सिवाय
 इसके  कि  आरक्षण  को  और  दस  वर्ष  तक  लागू  रखा  जाए  ।  इसे  भी  राष्ट्रीय

 समर्धन  प्रप्ते  हैं  और  इसीलिए  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इसे  दलगत  प्रश्न  के  रूप  में  नहीं  रखा  जाना

 चाहिए  ।

 इतना  कहना  के  मैं  सरकार  से  यही  निवेदन  करू  गा  कि  पूरे  देश  में  यह  माँग  की  जा

 रही  है  अवुघूचित  जातियो  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  की  पुनरीक्षा  की  विभिन्‍न
 राज्यों  में  एक  ही  जनजाति  के  लोगों  को  कहीं  तो  आरक्षण  की  सुविधा  प्राप्त  है  और  कहीं  नहीं  ।

 ऐसा  ही  समान  जाति  वाले  लोगों  के  साथ  इस  असंगति  को  दूर  किया  जाना  इस
 विसेधामास  को  समप्त  किया  ज़ाना  चाहिए  ।  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  अनुसूचित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  की  व्यापक  पुनरीक्षा  कश्नी  चाहिए  और  इस  सूची  को  अद्यतन
 बनाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 पूर्णतः  वज्ञानिक  दृष्टिकोण  बकाया  पड़ी  रिक्तियों  के  प्रश्न  के  संबंध  में  इसके  सिद्धांत
 का  विसेध॑  किए  मुझे  कुछ  प्रश्न  पूछने  यदि  पदों  में  बकाया  को  अनिश्चित  काल  तक

 इकट्ठा  किया  जाता  है  और  हमारा  अनुभव  यह  रहा  है  कि  आरक्षण  में  निर्धारित  रिक्तियों  को
 प्रतिवर्य  भरा  नहीं  तो  प्रश्न  है  कि  हम  ऐसा  कब  तक  क  रते  रहेंगे  ?  अन्ततः  किसी  वर्ष  योग्य
 व्यक्ति  कोई  आसमान  से  तो  नहीं  टपक  पड़ेंगे  ।  आंकड़ों  में  भीं  कुछ  सच्चाई  होती  अतः  जब  हम
 ॒दों  को  अनिश्चितकाल  के  लिए  रिक्त  रखते  विशेषरूप  से  सामान्य  प्रशासन  में  नहीं  अपितु
 नीकी  ८दों  को  रिक्त  रखते  तो  मेरे  बिचार  से  इस  बीच  हमारो  और  अधिक  अकुशलता  सिद्ध

 ।  उदाहरण  के  लिए  यदि  मेंडीकल  डाक्टरों  के  कुछ  पदों  को  काफी  समय  तक  रिक्त  रखा
 जाता  तो  स्पष्टतः  उससे  लोगों  के  लिए  बनाई  गई  चिकित्सा  सेवा  प्रणाली  पर  इन  रिक्त  पदों

 का  असर  पड़ेगा  ।  हम  जनता  तक  जो  सेवायें  पहुँचाना  चाहते  उस  दौरान  नहीं  पहुँचा  संकते  ।

 इसलिए  पदों  को  जरनिश्चित  काल  तक  के  लिए  रिक्‍्त  रखने  से  कई  समस्‍यायें  उत्पन्त  हो  जाएंगी  ।

 रा  अपना  सुझाव  यह  है  कि  जहां  तक  तकनीकी  पदों  का  संबंध  बकाया  रिक्तियों  को  भरने  के
 म  से  कम  वहां  हमें  दो-तीन  वर्ष  तक  ही  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  किन्तु  तीन  वर्षों  के  वाद

 जो  भी  समय  निर्धारित  किया  गया  यह  तीन  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होना  आरक्षण  का
 निर्धारित  कोटा  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।  चौथे  वर्ष  में  पहले  वर्ध  भें  कोठे  को  साधारण  श्रेणी  में
 डाल  देना  चाहिए  ।  कुछ  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  देनी  चाहिंः  कि  रिवत  स्थानों  के  स्तर  या  रिक्‍त
 स्‍्थाों  के  अनुपात  से  सेवाओं  में  इस  प्रकार  की  की  स्थिति  उत्पन्न  ने  हो  जिसका  मैंने
 उल्लेख  किया  हैਂ

 मे
 लिये  क

 लोक  सिकामत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  लें  राज्य  संत्री  तया  गह  मैन्नालंय  में  रा्य  मंदी
 पौ०  :  आप  कह  रहे  हैं  कि  इन्हें  साधारण  कोटे  में  डपल  देना  चाहिए  ॥  कया  आप

 यह  कह  रहे  हैं  इनका  आरक्षण  समाप्त  कर  दिया  जाए  ?

 श्री  संधद  शाहबुद्दीन  :  तीन  वर्ष  के  पश्चात  ।  ®

 की  पी  चिदस्थरम  :  हमने  आरक्षण  समाप्त  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगायी  हुआ
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 क्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  आपको  इसका  तर्काधार  देना  चाहिए  ।  मैं  यही  कह  रहा हूँ  ।
 सिद्धान्त  रूप  मैं  आपकी  बात  मानता  तो  भी  यदि  मैं  आपको  कोई  कठिनाई  बताता  हूं  तो
 आपको  उसका  तक  संगत  उत्तर  देन  चाहिए  ।  यही  बात  तकनीकी  पदों  पर  लागू  होती  है  ।  हमारे
 यहां  तकनीकी  प्रशिक्षण  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  यदि  यह  मान  लिया  जाए  कि  उन्हें  रिक्त  रखा
 गया  तो  यह  राष्ट्रीय  लागत  पर  तंयार  की  गयी  व्यवस्था  का  क्षमता  से  कम  उपयोग
 हम  इसे  बिना  इस्तेमाल  या  कम  इस्तेमाल  के  क्‍यों  रखे  ।  क्षमता  के  कम  उपग्रोग  का  अथं  है  राष्ट्रीय
 अपव्यय  और  इसलिये  इस  प्रश्न  का  तक  संगत  होना  चाहिए  कि  यदि  हम  उच्च  लागत  पर
 औद्योगिक  या  तकतीकी  प्रशिक्षण  या  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  जुटाते
 हैं  और  प्रत्यक  स्थान  की  लागत  इतनी  बढ़  गई  हूँ  कि  हमें  आरक्षण  कोटा  भरते  समब  यह  वात
 ध्यान  में  रखनी  होती  है  कि  न्यूनतम  योग्यता  वाले  व्यक्ति  उपलब्ध  हैं  या  नहीं।॥  जहां  तक
 पदोन्नति  का  सम्बन्ध  मैं  सरकारी  सेवा  मैं  रहा  हूं  और  में  समझता  हूं  कि  दो  तरह  से  इसमें
 शानी  उत्पन्न  हुई  है  ।  इससे  विभिन्न  अफसरशाही  प्रगालियों  और  संवर्गो  में  ईर्ष्या  की  भावना  उत्पन्न
 होती  जब  आप  यह  पाते  हैं  कि  आपके  नीचे  काम  करने  वाला  व्यक्ति  अचानक  आपका  बॉस  बन
 बैठा  है  और  इससे  समाज  में  कुछ  भेदभाव  और  तनाव  उत्पन्न  होता  है  ।  दूरूरे  दुष्टिकोण
 से  मेरा  यह  विचार  है  कि  यह  वात  उचित  नहीं  है  कि  कोई  व्यक्ति  जिसे  आरक्षण  कोटे  में  मेडिकल ल

 खला  मिलता  उसे  सरकारी  नौकरी  में  भर्ती  के  लिए  भी  दूसरी  बार  आरक्षण

 सुविधा  मिले  ।  आखिर  कार  उसे  मुख्य  धारा  में  लाया  है और  उसे  आगे  बढ़ने  के  अवसर  दिए
 गए  हैं  तो  फिर  उसे  हर  स्तर  पर  ही  यह  आशा  नहीं  करनी  चाहिए  कि  उसे  कोई  आगे  बढ़ायेंग्रे  ।

 सिद्धान्त  रूप  से  मैं  यह  बात  सही  नहीं  समझता  कि  किसी  व्यक्ति  को  जीवनकाल  में
 से  अधिक  आरक्षण  की  सुविधा  दीं  जाए  ।  प्रत्येक  स्तर  पर  उसे  सहाबता  दी  जाती
 बार  जब  उसे  दूसरों  के  बराबर  खड़ा  कर  दिया  जाता  है  तो  उम्ले  अपने  आप  आगे

 1  ॥  मुझे  इसका  जबाव  मालम  है  ।  इसका  जबाब  यह  है  कि  हमारे  पिछड़े
 आरक्षण  कोटा  पाने  वाले  मित्र  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  उनकी  रिपोर्टिंग  प्रणाली  सही  नहीं
 मंत्री  महोदय  को  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  वज्ञानिक  तरीका  अपनाया  जाए  जो  सभी  संबद्ध
 लोगों  के  लिए  यथा  संभव  वस्तुपरक  हो  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  मन्‍्त्री  सहोदन  को

 है  |  |  +4 |

 विचार  करना  चाहिए  ।

 इसी  प्रऊ/र  एक  अन्य  बात  सामने  आती  मैंने  देखा  कि  आरक्षण  का  लाभ
 को  ही  पहँँचता  उदाहरण  के  लिए  यदि  कोई  हरिजन  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  का  अधिकारी  बन  जाता  है  तो  उसके  बेटे  को  आरक्षण  का-लाभ  क्‍यों  दिया  जाए  ?  मुझे  इसका
 कोई  कारण  नजर  नहीं  यह  न्यायोचित  नहीं  इसमें  कोई  समानता  नहोीं  यह  संभाज

 लिए  अनुचित  यह  हरिजन  समुदाय  के  अन्य  सदस्यों  साथ  भी  अन्याय  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि

 आरक्षण  का  लाभ  समाज  के  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  मिले  ।  अन्य  परिवा  रों
 को  भी  इसका  लाभ

 मिलना  चाहिए  ।  उसी  समाज  के  अन्य  निम्न  तबकों  को  भी  इसका  लाभ  *ि

 इसमें  कोई  एतराज  नहीं  है  |  लेकिन  मुझे  इस  ब+त  पर  सख्त  एतराज  है  कि  आरक्षण  का  लाभ  डसी
 एक  परिवार  तक  सीमित  रहे  ।  ॥

 मैं  यह्‌  आग्रह  भी  करू  गा  कि  आरक्षण  का  लाभ  समाज  के  सभी  वर्मो  को  दिये.जरन

 के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  प्रत्येक  समुदाय  रू  हू
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 मुसलमान  हैं  ।  प्रत्येक  समुदाय  में  पिछड़  लोग  हम  आरक्षण  की  किसी  ऐसी  प्रणाली  के  बारे  में
 क्यों  नहीं  सोव  सकते  जिसका  आधार  आध्िक  हो  ताकि  किसी  भी  समुदाय  में  आरक्षण  का  लाभ

 सामाजिक  और  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़  लोगों  को  मिल  सके  ?  इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं
 आमतौर  पर  सरकार के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  बहुत  अच्छा  प्रस्ताव  है  यह  कुछ
 आधार  भूत  प्रश्नों  को  जन्म  देता  है  और  मैं  चाहता  हूं  कि  मन्‍त्री  महोदय  मेरे  द्वारा  उठाए  गए
 प्रश्तों  के  बारे  में  विचार  करें  ।

 भ्रो  राम  रतन  राम  :  अध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  चिदम्बरम  साहब  को
 धन्यवाद  देना  चाहूंगा  19  अप्रैल  को

 सरकार  के  पदों  और  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का
 प्रतिनिधित्व  सुधारने  के  उद्देश्य  से  आदेशों  को  उदार  बनाने  के  संबंध  मेंਂ

 ]
 र  अपना  स्टेटमेंट  दिया  था  और  इसी  सन्दर्भ  में  आज  जो  डिस्कशन  यहां  रखा  गया  उस  सम्बन्ध

 में  मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  बहुत  से  साथियों  ने  जो  विरोधी  पक्ष  के  हैं  संय्यद

 शाहबुद्दीन  साहब  ने  ही  उसको  याद  करते  हुए  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट  शेड्यल्ड  ट्राइब्स  के  लोग
 जो  सदियों  से  सवर्ण  स्टिगमा  से  सफर  करते  आए  समाज  के  द्वारा  दबाए  गए  ऐसे  लोगों  को
 कांग्रेस  न ेकितना  अधिक  आगे  बढावा  एजुकेशनी  और  पॉलिटिकली
 दिया  है  ।

 श्ये

 12.00  मक्ष्याह
 उसी  सन्दर्भ  में  कांग्रेस  का  जो  कमिटमेंट  कांग्रेस  की  सरकार  बनने  के  बाद  संविधान  में  भी
 इसकी  व्यवस्था  हुई  और  चालीस-व्यालीस  साल  के  भीतर  जो  भी  हरिजनों  के  लिए  क्रांतिकारी  कार्य
 हो  सकते  थे  उसका  एक  छोटा-सा  अंश  रिजर्वेशन  इन  सेंट्रल  सर्विसेज  भी  यह  स्टेट  सर्विसेज  में
 भी  उसी  सन्दर्भ  में  चिदम्बरम्‌  साहब  ने  सरकार  की  ओर  से  जो  स्टेटमेंट  दिया  है  वह  कुछ
 लिब्रलाइज  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  ।

 12.01  भ०  प०

 महोदय  पोठासोन

 सेकिन  कहां  कितनी  दूर  तक  वह  लिब्रलाइज  करेंगे  इसको  हम  लोगों  को  जानने  की
 आवश्यक  ता  मैं  अर्जे  करदा  चाहंगा  फि  इसी  चनन्‍्द  चालीस  साल  के  बाद  और  उसके  पहले  जो
 हँरिजनों  की  स्थिति  थी  समाज  इस  सरकार  के  बनने  के  बाद  आज  कहीं  कोई  नहीं  पूछता  कि  कोई

 ह  हरिजन  रेल  में  जा  रहा  है  तो  वह  उतर  किसी  होटल  में  श्वा  रहा  है  तो  चला  जाये  या  किसी
 विद्यालय  में  पढ़  रहा  है  तो  वहां  से

 हटा  दिया  जाएं।आज  समाज  में  बहुत  परिवतंन  कांग्रेस  के
 शासन  में  हुआ  है  ।  इसकी  वह  धन्यवाद  की  पात्र  है  ।  जहां  तक  आरक्षण  का  सवाल  है  जिसके  संबंध
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 में  चर्चा  चल  रही  है  उस  संबंध  में  मैं  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहूंगा  और  चिदम्बरम्‌  साहब
 के  इस  वक्तव्य  का  मैं  स्वागत  करता  हूं

 और  उनसे  कहूंगा  कि  अभी  वतंमान  में  जो  सेंट्ल  सर्विसेज  में
 अनुसूचित  जाति  के  लिए  15  अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  साढ़े  सात  प्रतिणत  आरक्षण  है
 उसको  आगे  और  भी  बढ़ाने  की  कोशिश  क्योंकि  जनसंख्या  के  अधार  पर  जो  आरक्षण
 आप  मेसेज  की  रिपोर्ट  देखेंगे  तो  मालूम  पड़ेगा  कि  इनकी  संख्या  में  भी  वृद्धि  हुई  लेकिन  इस
 बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  जैसा  अशी  शाहबुद्दीन  साहुक्ष  कह  रहे  थे  कि  एक
 परिवार  में  एक  व्यक्ति  आरक्षण  का  हकदार  प्रमोशन  में  भी  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  उनकी

 रधा रा  का  तब  स्वागत  करूंगा  जब  समाज  की  मनोवृत्ति  में  परिवर्तन  हो  अगर
 सिक  परिवततंन  नहीं  होता  है  जब  तक  देश  के  लोग  जो  उच्च  पढों  पर  आसीन  हैं  उनकी  विचारधारा

 उतकी  मनोव॒ति  में  यह  परिवर्तत  नहीं  होता  कि  हम  मानव  मानव  में  किसी  तरह  का  कोई  भेद
 नहीं  है  तब  तक  इस  विचारधारा  को  जो  शाहबुद्दीन  कहते  हैं  अगर  उसे  रखें  तो  बह  प्रक्िटकल  नहीं
 हो  सकती  क्‍योंकि  रिजवेशन  रहने  के  बाद  भी  जहाँ  तक  प्रमोशन  का  सवाल  आता  है'नौकरियों

 सेंट्रल  संविसेज  के  मुताबिक  उनको  सविस  सेवा  उपलब्ध  करा  दी  जाती  लेकिन  प्रमोशन  का
 सवाल  आता  है  तो  वहां  हां  वनिग  होती  है  ।  जहां  हमारे  विरोधी  भाइयों  ने  यह  यह  ठीक  है  ।
 लेकिन  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  यह  होना  चाहिए  कि  जो  पोलिटिकली  और  इकोनोमिकली
 दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  हों  वही  क्राइटेरिया  होना  चाहिए  |  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  सम्बन्ध
 में  जो  क्राइटेरिया  रखा  गया  है  वह  सोशली  और  इकोनोंमिकलो  के  आधार  पर  ही  रखा  गया  है  ।
 वए्  शायद  इस  बात  को  बोलना  भूल  गये  ।  मैं  कहना  चाहूँगा  सोशली  और  इकोनोमिकली  बेकवर्ड
 नैस  का  प्रश्न  है  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  क्‍या  समाज  में  दूसरे  लोग  भी
 सोगली  और  इकोतोमिकली  पिछड़े  हुए  हैं  जिनके  साथ  आज  भी  समाज  में  भेद-भाव  बरता  जाता
 या  उनको  भी  यही  सुरधायें  उपलब्ध  हैं  ?

 अस्पृणयता  कानून  लागू  लेकिन  गांबों  में  बहुत
 तक  इस  तरह  की  विचार  घारा  अभी  भी  विद्यमान  इसमें  जरूरी  है  कि  इस  मनोवृत्ति  को

 दूर  करने  के  लिए  हम  सारे  देश  में  समान  रूप  ते  एक  कानून  बनाकर  चलें  ।  जिस  तरह  से  सारे

 आरत  के  न  गरिक  एक  हैं  वंसे  वह  स्वागत  के  लायक  बात  होगी  ।  मैं  चिदम्बरम  साहब  का
 यान  आकर्षित  करना  चाहुंगा  क्रि  अभी  हाल ही  में  सेंट्रल  पोस्ट  आफ  डिप्टी  सेक्रेटरी  का  जो

 ग्रं  डं  गन  का  सवाल  इन  दी  रेंक  आफ  डायरेक्टर  ।  उसमें  आपने  15  लोगों  का  ही  पैनल  बनाया

 जो  वहां  तक  डायरेक्टर  सोलहवां  नहीं  आ  सका  क्‍योंकि  सोलह॒वां  अनुसूचित  जाति  का  है  ।

 इसलिए  पैनल  15  तक  ही  बनाकर  छोड़  दिया  |  इसे  हम  क्या  कहेंगे  ।  क्योंकि  15  तक  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  लोग  नहीं  सोलहवां  अनुसूचित  जाति  का  है  इसलिए  पनल  15  तक

 बनायेंगे  और  15  तक  ही  डायरेवटर  के  पद  पर  जा  सोलहवां  अनुसूचित  जाति  का  होता  है

 इसजिये  नहीं  होगा  ।  इस  मनोवृत्ति  को  भी  दूर  करना  मैं  चिदम्बरमु  साहब  को  कहना

 चाहता  हूं
 कि  जो  पेतल  अभी  बना  है  सेंद्रल  से  क्रेटे  रिएट  में  उप  सचिव  के  पद  को  अपग्रेड  बनाने

 उसको  से  आगे  बढ़ाने  की  कोशिश  करें  ।  अभी  तो  पैनल  बनाया  है  और  पैनल  बनाने  में  इस  त
 «  हू

 की  भावना  आ  जाये  आपके  अधिकारियों  द्वारा  तो  यह  आप  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  साथ

 न्‍्य.य  नहीं  कर  सकते  ।

 जहां  तक  प्रभोशन  का  सवाल  प्रमोशन  के  प्रश्न  पर  आज  कहीं  भी  उठाकर  देख  लेंजो

 शाहबुद्रीन  साहब  ने  वह  ठीक  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूँ  कि  हा  बनिग  होती  यही
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 कारण  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  के  लोगों  को  यह  कहकर  कि  जो  हमसे  पीछे  आया  वह
 हमारा  बॉस  बनेगा  तो  आपने  जो  में  व्यवस्था  की  है  उसके  प्रावधानों  को  समाप्त  करें  और
 उसके  बाद  सरिट  में  आने  दे  ।  लेकित  समाप्त  करने  से  समाज  की  जो  वतंमान  स्थिति  है  जहां  सोगली
 औरं  इकोर्रोमिकली  का  सवालਂ  क्या  हम  सबको  समःन  रूप  से  अधिकार  दे  पायें  अगर  नहीं  दे
 पाये  हैं  तो  संविधान  में  यह  व्यवस्था  तब  तक  रहेगी  जबतक  असमानता  जब  तक  देश  में  समानता

 नहीं  तब  तक  उसे  आप  रोफ  नहीं  सकते  | समाज  के  अन्दर  वह  जागरूकता  आये  और
 समाज  के  लोगों  में  इस  तरह  के  संघर्ष  करने  के  लिए  वे  तेयार  हो  जाएं  तो  आप  इसको  वदल  सकते
 है  ।  आपते  बंकवर्ड  क्लासेज़  के  बारे  में  कहा  ।  उस  पर  मण्डल  आयोग  को  रिकमडेशन  की  बात  हुई
 लेकिन  वह  खटाई  में  पड़ी  हुई  है  ।  बैकवर्ड  क्लासेज  में  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जिनकी  दशा  हरिजनों
 से  भी  बदतुर  है  ।  ऐसे  लोगों  को  कम  से  कम  बकवर्ड  कलासेज  में  पोलिटी  कली  रिजर्वेशन  नहीं  कर
 सकते  हैं  तो  आप  सर्विस  में  रिजर्वेशन  कर  सकते  हैं  उनके  एडमिशन  में  रिजवेशन  कर  सकते  हैं  ।

 यह  उचित  बात  नहीं  है  कि  एक  बार  कोई  अनुप्तुृवित  जाति  का  लड़का  एडमीशन  में  उत्तको
 अ(रक्षण  मिला  है  तो  सविस  में  नहीं  सिले  ।  जहां  तक  सविस  में  आरक्षण  की  बात  ह ैजब॒  तक  अ

 यह  प्रिविलेज  नहीं  देंगे  एक  भी  हरिजन  का  लड़का  ड  क्टर  या  नहीं  एक  भी
 आदिवासी  का  लड़का  या  नहीं  बनेगा  ।  समाज  की  मौजूदा  मनोव॑त्ति
 कौ  देखते  हुए  यदि  आप  यह  करने  की  कोशिश  करंगै  तब  हमे  समझेंगे  कि  यह  कहां  तक  उचित  कह
 रहे  क्योंकि  समाज  की  कुछ  दशा  है  और  आदिवासियों  की  कुछ  दशा  है  ।  कुछ  बोगों
 कौ  मानसिक  मनोवृत्ति  ही  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  आप  समानता  की  वात  वह  सही
 नहीं  है  ।  क्योंकि  जब  तक  आप  सामाजिक  और  आशिक  दृष्टि  से  उन्हें  आगे  नहीं  बढ़ा  सकते  तब
 तक  हम  यह  कहते  देश  के  लोग  दावा  करेंगे  कि  देश  में  असमानतः  है  और  उसको  दूर

 करने  के  लिए  कांग्रेस  कटिबद्ध  है  ।  हमारे  संसदियों  न ेयह  ठीक  कहा  ।  विरोधी  दलों  के  लोछझ्डों  को
 तीन  साल  के  लिये  मौका  मिला  ।  लेकिन  उन्होंने  किसी  जगह  भी  और  किसी  अवस्था  में  भी  यह
 कोशिश  नहीं  कि  क्‍या  बकवर्ड  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोग  देश  में  है  जिनके
 लिये  हम  कुछ  कर  जनता  ने  विश्यास  तो  लेकिन  सत्ता  में  आने  के  वाद

 रे

 भूल  गये  और  केवल  अपनी  गद्दी  के  लिए  लड़ने  लगे  और  जनता  जो  विश्वास  लिया  उसको
 खो  बेठ  ।  फिर  यहां  आकर  उनकी  बात  क  ने  की  कोशिश  करते  दो  तरफा  बात  नहीं  च
 जनता  की  बःत.क  रते  हैं  तो  उनके  हित  की  ब।त  अगर  राजनीति  और  नीति  की  बात  करो
 तो  नीति  वी  बात  करो  ।  अनीति  की  ब.त  छोड़  दो  तभी  तीति  चल  सकती  नीति  और  अनीति
 दोनों  को  आप  एक  साथ  लेकर  चलना  चाहेंगे  तो  नहीं  जहां  तक  रिजवेंशनत  को  आप
 लिब्न  लःइज  कर  रहे  रिजर्वेग्न  को  आगे  बढ़ाने  की  बात  आप  धन्यवाद  के  पात्र  आप  जो
 डी-रिजवेंशन  की  बात  को  समःप्त  कर  रहे  हैं  कि  डी-रिजर्वेशन  नहीं  होगा  जव॑  तक  कि  हमारी  सारी
 सीटें  नहीं  यह  भी  आप  करने  जा  रहे  आप  धन्यवाद  के  पात्र  लेकिन  साथ  ही  साथ
 जब  तक  आग  एक  सेंट्रल  एक्ट  नहीं  बना  देंगे  जिसके  माध्यम  से  अगर  कहीं  वायोलेशन  होता  है  तो
 इस  तरह  से  रूल  वायोलेट  करने  वज़े  को  जब  यह  डर  हो  जाएगा  कि  कानून  भी  हमारे  सामने  खड़ा

 पक  करता

 <  हम  गलती  करेंगे  तो  कानून के  दायरे  में  आयेंगे  तश्ली  वह  डर  के  मारे  इस  काम  को
 11

 sue
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 ्सफनफक्‍ऊ5सर:जफजइ_

 जहां  तक  पदाधिकारियों  के  लिखते  का  सवाल  जो  स्वयं  मंत्री  लोग  करते
 आजकल  शायद  वह  भल  बंठे  हैं  जिस  दित  तक  उनका  लिखने  का

 मैं  आपसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  लिखने  का  सवाल  है  जब  तक  आप

 कड़ाई  से  उनके  करेक्टर  रोल  में  एन्ट्री  नहीं  करेंगे  तब  तक  उनमें  भय  नहीं  होगा  ।  जब  तक  आप
 अंद्राल्रत  को  दंडित  करने  का  अधिकार  नहीं  देंगे  तत्र  तक  उनको  भय  नहीं  होगा  ।  खाली  रिलेक्सेक्नत
 देंगे  तो  उससे  नहीं  होगा  ।  रिजर्वेशन  तो  लेकिक  जो  डर  था  बह  दिल  से  तहीं  निकला  जो

 ्नमानी  करना  चाहते  इसलिए  मैं  धह  कहूंगा  कि  जहां  तक  क्वाज्ञीफाइंग  मास  को
 मिशन  वर्ग  रह  में  जिब्रे  लाइज  कर  रहे  लेकिन  कुछ  ऐसी  भी  बातें  हैं  कि  जो  टेक्‍्नीकल  पोस्टें

 तनमें  आपको  बहुत  कम  लोग  मिलते  हम  इस  बात  को  मानते  आप  उसको  डि-रिजव  करने
 वाली  बात  ख़त्म  कर  रहे  यह  ठीक  है  लेकिन  मैं  आपका  ध्यान  और  भी  आक्‌ष्ट  करूगा  कि
 सिविल  सर्िस  में  और  जडिशयरी  में  आपकी  रिजर्वेशन  नहीं  है  ।  जो  न्याय  का  दर्जा  जिसके

 rr  =  प  >>
 द्वारा  देश  क  करते  उत्त  न्‍्याय  करने  वाली  जगहों  पर  अगर  आप  इस  गरीब  तबके  के
 लोगों  को  न्याय  करने  का  अधिकार  नहीं  द  गे  उन्हें  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  जो  अत्याचार  और

 अन्यःय  करंने  वाले  लोग  हैं  जिनकी  मानसिक  मनोवृत्ति  में  परिवर्तन  नहीं  हुआ  उन्हीं  के  हाथों

 में  तराजू  दे  रहे  हैं  कि  तुम्हीं  न्‍्य।य  अदालत  में  बरझों  मामले  पड़े  रहते  हैं  इसलिए  न्‍्यःम  इनको

 न्‍हीं  मिल  पःतः  है  ।  इसलिये  जरूरी  है
 कि  आप  उसकी  व्यवस्थों  करें  ।

 साथ  ही  साथ  मैं  एक  दो  ब।तें  और  कहना  चाहूंगा  ।  रिवीजन  आफ  लिस्ट  का  ब्रद्यप्रि  इस

 डिस्कशन  सेस  नहीं  है  लेकिन  च  कि  शिडयल्ड  कास्टस  के  कल्याणकारी  काग्रों  से  ग्रह  अंबंधित
 तो  ऐसे  बहुत  से  देश  में  शिडयूल्ड  कास्ट्स  के  लोग  हैं  जो  सूची  में  दर्ज  नहीं  किये  जा  सके

 उनको  भी  दर्ज  करें  ।

 छोटा  नागपुर  में  जो  कर्मी  आदिवासी  हैं  जो  1921  में  शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज  की  लिस्ट  में

 उनको  पुनः  जगह  देकर  उन  कार  को  रुस्‍टोर  करें  और  उन्हें  मौका  दें  ताकि  वे  भी  आगे  आ

 श्री  डी०  घोी०  पाटिख  :  उपाध्यक्ष  यह  अनौखा  अवसर  है  जब

 विपक्ष  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  स्वागत  करने  की  स्थिति  में  है  ।  मुझे  खशी  है  कि

 सरकार  ने  अना  रक्षण  पर  प्रतिबन्ध  लग  ने  दा  निर्णय  किया  है  ।  इन  कदमों  का  स्वागत  करते  हुए
 मैं  सरकार  से  अनरोध  हें  कि  वह  उन  कारणों  की  जड़  में  जाए  जिनसे  सरकार  को  उन  कदमों

 को  उठाने  के  लिये  मजबूर  होना  पड़ा  ।  यह  आम  अनुभव  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  स्थान  होने  के  बावजूद  भो  कुछ  आरक्षित  स्थाद  नियुक्त  अधिकारियों

 और  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  रवंये  के  कारण  नहीं  भरे  जाते  ।

 अनुसुचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  आयुक्त  की  वर्ष  1986-87  की  रिपोर्ट  के

 पृष्ठ  39  पर  की  गई  एक  अस्यन्त  महत्ववृगें  टिप्पग्री  उद्धुत  करता  हूँ  ।
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 डी०  बी०

 भेद  भाव  की  नीति  के  कार्यान्वयन  का  एक  खेदजनक  पहल  यह  है  कि  इसमें  छिपी

 भावना  की  परवाह  किए  बिना  इसे  साधारणतः  औपचारिक  रूप  से  स्वीकार  किया  जाता  हैं
 फ्रिणाम  यह  होता  है  कि  मामली-मामली  तकनीकी  मददों  का  इस्तेमाल  अनुसचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  को  उनका  हक  न  देने  के  लिए  किया  जाता

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  लोगों  को  उनका  सही  हक  नहीं  दिया  जाता

 ऐसा  क्‍यों  होता  है  ?  ऐसा  पिछले  40  वर्षों  से  नहीं  बल्कि  जबसे  संविधान  में  आरक्षण  किया  गया  है
 तब  से  हो  रहा  है  |  यह  बंक-लाग  केवल  इसीलिए  हुआ

 है  कि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  अनुसचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  को  जो  सुविध।यें  दी  जानी  चाहिए  नहीं  दी  वर्तमान  स्थिति  यह

 हांलाकि  अनारक्षण  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  रहः  है  |  किन्तु  यह  प्रतिबन्ध  कब  तक  रहेगा  ? &
 अनारक्षण  से  लोगों  की  भावताओं  पर  बड़ा  दुरा  असर  पड़ता  है  ।  अनारक्षण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 क्रे  स्थान  पर  मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  कि  वह  यह  निश्चित  करे  कि  सेवाओं  में  पिछला  हो
 हीन  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  विशेष  उपाय  करने  होंगे  कि  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  को  जो  भी  अवसर  उंपलब्ध  कराएਂ  जाए  वह  प्रारम्भिक  भर्ती
 के  स्तर  पर  ही  कराए  जू्यें  |  यह  स्थिति  तभी  प्राप्त  की  जा  सकतठो  है  यदि  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को  सभी  शैक्षणिक  सुधिधाए  दी  जायें a1  जाय  ।

 मैं  फिर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  अ-.यत  की  रिपोर्ट  का  हवाला  देता

 हू  पाठ
 483  पर  लिख  है  ।  1-1-87  की  सेवाओं  में  अनुसूदि  /  जनज/तियों  के  आरक्षण  की

 प्रकार  है  ।

 श्रेणी  1  2.5

 श्रेणी  I  1.92

 श्रेणी  ता  4.23

 श्रेणी  7  5.84

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  का  संबंध  है  तृतीय  श्रेणी  कमंचारियों  का  भी  पूरः  प्रतिनिधित्व

 नहीं  है  |  श्रेणी  क और  ख  और  ग  का  प्रतिनिधित्द  बहुत  कम  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  ज.नता  चाहता  हूं  कि  अनुवूचित  जःति  और  अनुसूचित  जन
 जातियों  के  लिए  किया  गया  आरक्षण  कितने  समय  में  पूरा  किया  जा  इसके  लिए  कोई
 समय  सीमा  निर्धारित  की  जानी  जब  तक  कोई  समय  सीन  निर्धारित  नहीं  की  जाती  यह
 इसी  प्रकार  चलता  रहेगा  और  लोगों  में  दुर्भावना  रहेगी  ।  लोग  कहेंगे  जिन  लोगों  के  लिए  कोई
 आरक्षण  नहीं  है  आप  उन्हें  उतकः  हक  देने  से  इन्कार  क्‍यों  कर  रहे  है  ?  किस्तु  इस  ब.त  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  आरक्षण  जनता  के  विशेष  वर्ग  के  लिए  है  जिन्होंने  मंकड़ों  वर्षों  से  ही  नहीं  बल्कि
 हजारों  वर्षों  से  दुख  झेले  उनक्के  प्रति  कोई  रोग  नहीं  है  बल्कि  इसके  विपरीत  हमें  इसका
 स्वागत  करना
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 बीती  वीक
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 1. विश  के  अधीन

 यह  बताया  गया  है  कि  सरकार  ने  काफी  सीमा  तक  अनुच्छेद  17  के  आदेशों  का  पालन
 किया  है  ।  मैंने  सेवाओं  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  का  जिक्र  किया  यह  स्पष्ट
 रूप  से  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सरकार  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  सही  नहीं  है  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  एक  और  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  अनुच्छेद  16  में
 इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि  शैक्षणिक  और  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  विशेष  संरक्षण
 दिया  जाना  चाहिए  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  .  जनजातियों  को  संविधान  के  अन्तगंत
 संरक्षण  मिल  रहा  है  |  इस  अनुच्छेद  16  के  उप  खण्ड  (4)  में  पिछड़े  लोगों  को  संरक्षण  दिये
 जाने  का  प्रावधान  है  ?  इस  उद्देश्य  के  लिये  काका  केलिकर  आयोग  की  नियुक्ति  की  गई
 थी  ।  परन्तु  उस  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  बाद  मण्डल
 आयोग  की  नियुक्ति  की  गई  ।  मण्डल  आयोग  ने  यह  कहा  कि  सामाजिक  और  शैक्षणिक
 रूप  से  पिछड़ं  अन्य  समुदायों  में  जनसंख्या  का  52  प्रतिशत  भाग  सम्मिलत  मैं  सरकार
 से  यह  अनुरोध  भी  करूगा  कि  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  को  संरक्षण  चाहिए  जोकि  हमोरी  जनतंख्या  का  223  प्रतिशत  भाग  हैं  ।
 मण्डल  आयोग  ने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  हमारी  जनभ्रंख्या  में  पिछड़ी  जातियों  का  प्रतिशत  52
 प्रतिशत  है  ।  सामाजिक  और  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़  हुए  लोगों  के  लिए  संविधान  में  कुछ  उपबन्‍्धों
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ओर  उन  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  किया  जाना  उनके  हितों  की
 रक्षा  की  जानी  चाहिए  |  इस  सन्दर्भ  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  यद्यपि  सैंविधान  के
 अन्तगंत  कुछ  विशेष  उपबन्धों  की  व्यवस्था  की  गई  है  परन्तु  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा

 मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  52.  प्रतिशंश  जनसंख्या
 को  उनके  उन  अधिकारों  से  बंचित  किया  गया  है  जिनके  वे  हकदार  वे  सामाजिक  और  शैक्षणिक
 रूप  से  पिछड़े  हुए  लोग  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  वर्ष  1980  में  प्रस्तुत  की  जा  चुकी
 उस  समय  जब  तत्कालीन  प्रधान  मन्‍्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाधी  सत्ता  में  थीं  तो  उर्नें  सिफारिशों  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  इस  सदन  में  कभी-कभी  इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  भन्त्री  और  सचिव
 स्तर  पर  समितिया  और  उप-समितियां  नियुक्त  की  गई  थी  ।  परन्तु  ऐसा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के

 समय  किया  गया  था  ।  परन्तु  अब  श्री  राजीव  गांधी  के  प्रधान  मन्त्री  काल  के  दोरान  मण्डल  आयोग

 की  रिपोर्ट  और  उसकी  सिफारिशा  के  बारे  में  कोई  चर्चा  नहीं  की  गई  इस  बारे  कुछ  भी  नहीं
 कहा  गया  है  |  उस  रिपोर्ट  पर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  इस  अवसर  पर  सरकार
 से  यह  आग्रह  करू गा  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  क  रने  के  साथ-साथ  सरकार  को  यह  भी  ध्यान  देना  चाहिए  कि  उन  उपबन्धों  को  उचित
 ढंग  से  कार्यान्वित  कियां  जाये  ।  मैं  आगे  यह  अनुरोध  भी  करू  गा  कि  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर
 विचार  किया  जाना  उसकी  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  उन्हें
 कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 ओर  पो०  के०  थुगन  :  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों/सिवाओं  में

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  में  सुधार  करने  के  लिए  आदेश  जारी

 करने  के  बारे  में  19  अप्रेल  1989  को  वक्तव्य  जारी  करने  के  लिए
 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  को  बधाई

 देता  हूँ  ।  है
 +
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 पी०के०  थु  गन  ]

 महोदय
 अंपनें  भाषण  के  आरम्भ  में  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  अनु रोध

 करूँगा  कि  वह  ऐसें  वर्गों  और  ऐसी  शक्तियों  के  कारण  अपने  कार्य  में  बाधा  न  डाले  जोकि  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचिंत  जनजातियों  से  संबंधित  दलित  लोगों  के  लिए  आरक्षण  और  सामाजिक  और

 शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़ें  लोगों  के  उत्थान  के  विरुद्ध  इस  माननीय  सदन  को  यह  जानकारी  है

 कि  हमारे  देंश  में  कुँछ  ताकतें  इस  देश  की  एकता  और  अखण्डता  में  अस्थिरता  पंदा  करना  चाहती

 ऐसी  शक्तियां  न  केवल  सरकार  अपितु  सम्पूर्ण  देश  को  अस्थिर  बनाने  के  लिए  समाज  में  सप्नी

 प्रकार  के  झगड़ों  और  मतभेदों  का  फायदा  उठाती  हैं  और  इस  प्रकार  वे  शक्तियां  जान-बूुझकर

 अथवा  अनजाने  में  ऐसी  कार्यवाहियों  में  सम्मिलित  हो  जाती  हैं  और  वे  उन  लोगों  के  हाथों  में

 खिलौना  बैन  जाती  हैं  जो  भारत  को  एक  संगठित  मजबूत  और  प्रगतिशील  राष्ट्र  के  रूप  में  नहीं
 देखना  चाहते  हैं  ।  अतः  मैं  संरकारं  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  ऐसी  शक्तियों  से  हार  न  मानें

 जोकि  इस  देश  के  हितों  के  विरुद्ध  हैं  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि

 ग्रुजरात
 में  ऑरक्षण  के  विरुद्ध  जलूस  निकाले  गये  थे  और  नारे  वाजी  की  गई  थी  ।  यह  संविधान

 के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  यह  एक  राष्ट्र  संविधान  विरोधी  कार्यवाही  कुछ  ऐसे

 पूर्वाभास  और  संकेतै  हमें  मिल  रहे  हैं  जहां  लोग  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 बे

 लोगों  के  हितों  की  रंक्षा  के  लिएं  बनाये  गये  संवंधानिक  उपबन्धों  का  विरोध  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  कुछ  आदिवासी  क्षेत्रों  जसे  झ।रखन्ड  और  अन्य  स्थार्नों  में  विद्रोह  और  अस्थिरता  उत्पन्न  होने 6  ०ਂ

 के  ये  कारण  अतः  श्री  शाहबुद्दीन  के  इस  प्रश्न  के  बारे  में  कि  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित

 जनजाति  के  किंसीं  व््याक्ति  को  जावन  में  बार-बार  सुविधायें  क्यों  मिलनी  चाहिए  उन्हें  सचेत  करना

 च्‌.हूंगा  ।  बैंदिक  काल  से  लेकर
 हजारों

 वर्षों  तक  देश  में  कुछ  समुदायें  द्वारा  ऐसी  सुविधाओं  का

 उपयोग  किया  गया  था  ।  हजारों  वर्षो  की  तुलना  में  40  वर्य  का  समय  कुछ  भी  नहीं  है  ।  अतः  मैं

 अपने  विद्वान  मित्र  श्री  शाहबुद्दीन  से  यह  आग्रह  करूगा  कि  वे  ऐसे  भड़काने  वाले  मुद॒दों  को  ऐसे

 संमाज  में  सामने  न  लायें  जिसमें  पहले  ही  पर्याप्त  समस्‍यायें  हैं  ।  हु  हु

 प्लारेत  एक  ऐसे  देश  है  जिसंमें  बंहुत  से  बहुत  सी  भाषायें  और  बहुत  सी  परम्परोयें

 हैँ  ।  कुछ  परम्परायें  संभय  के  साथ-साथ  लोगों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  प  सन्त  कुछ  परम्परायें

 सरकार  की  कतिपथ  कार्यवाही  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  सरकार  कां  स्वरूप  लींकतान्त्रिक
 कोई  अन्य  भी  हो  सकता  है  ।  समाज  में  कुछ  पराम्पंरायें  सरकार  की  कार्यवीही

 के  द्वारा  स्थांपितं  की  जाती  इसलिए  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  भी  इस  समस्या  के  बारे  में

 संचार  कियां  और  इंस  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  ।

 अगले  Ho  वर्षों  के  लिए  संवैधानिक  उपबन्धों  के  समय  को  बढ़ाने  के  लिये  माननीय  प्रधान

 मंन्‍्त्री  दिये  गये  वक्‍तव्य  का  मैं  स्वागत  करता  हूँ  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  हमारे  प्रंघान  मस्त्री

 महोदय  ने  अपने  इस  वक्तव्य  द्वारा  इस  देश  के  उन  द  लित  लोगों  में  आशः  जं.ग्रत  की  है  जीं  ऐसा

 सोच  थे  कि  निकट  भविष्य  में  ही  वे  इस  प्रकार  की  रुंविधाओं  से  ध्रंचित  हो  जायेंगे  ।  इस

 संर्वधानिके  उपबन्ध  के  नवीकरण  के  दस  वर्ष  इस  वर्य  के  बन्‍्त  तक  संमाप्त  हो  मैं  समझता

 हूं  कि  विरोधी  पक्ष  में  कुछ  ऐसे  सावन  के  अमश्धे  लोग  हैं  जिन्हें  हर
 चीज  हरी  दिखाई  देती

 प्रधान  मन्त्री  के  इस  ववतव्य  के  बारे  में  भी  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  एक  राजनेतिक  घोषणा
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 को  संर्वधानिक  दर्जा  देभे  की  प्रधान  मन्त्री  की  घोषणा  को  भी  वे  रांजनीहि  से

 प्रेरित  कहते  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंग  विरोध  करने  के  कारंण  ही  विरोध  करते  हैं  ।.  इस
 देश  के  लोग  मूर्ख  नहीं  हैं  ।  उन्हें  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  अंतः  मैं  उन  है  अनुरोध कै  मी कि  वे  कम से  कम  उन  अनुसूचित  जातियों  और  अनसंचित  जनंजातियों  के

 वस्तविके  हिंतोँ  का
 समथरथंन  करें  जो  हजारों  वर्षों  से  कष्ट  उठा  रहे  हैं  ।

 मुझे  कुछ  सुझाव  देने  आरक्षण  के  बारे  में  मैं  एंक  सेमयबंद्ध  कार्यक्रम  का  सझाध  देना
 चाहूंगा  ।  एक  समयबंद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ही  उन  आरक्षित  पदों  को  भरां  जाना  चाहिए  जिल्ँ
 अभी  तक  नहीं  भरा  गया  है  ।

 बहुत  से  मामलों  में  चयन  के  समय  अनुसूचित  जातियीं  और  मंनुसूचित  ज॑नेजातियों  के
 विद्यार्थियों  के

 लिए  प्रतिशतता  में  पांच  प्रतिशत  छट  देने  की  व्यवस्था  कई  बार  उदाईंरअर्तय
 अथवा  मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  के  समय  इसकी  व्यांख्या  पांच  अंकीं  कं  छंट  देकर

 की  जाती  है  |  इसे  5  प्रतिशत  छट  होना  इस  प्रकार  हमें  अधिक  संख्यां  में  अनर्सचित
 जातियों  अथवा  अनसचित  जनजातियों  के  विद्यार्थी  मिलेंगे  ।

 क्यींकि  भेरे  पास  समय  नहीं  है  इसलिए  मैं  अपना  अन्तिम  महा  प्रस्तंत  करूँगा  औकि
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हम  अनसचित  जातियों  और  अनसचित  जनजांतियाँ  की  संचि  में  संशोधभ
 की  चर्चा  करते  रहे  मेरे  मित्र  इस  बारे  में  पहने  ही  अपनी  बांत  कंह  चुके  हैं  और  मैं  केवल  वह
 महा  जोड़ना  चाहता  हूँ  कि  पिछले  सात  वर्षों  से  हम  लद्दाख  के  लोगों  की  आदिवांसी  दर्जा  दैने  के
 बारे  में  चर्चा  करते  रहे  हैं  परन्तु  अभी  तक  इस  मुह  को  कार्थान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 मुझे  यह  बताया  गया  हे  कि  इस  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  थां  और  वंधानिंक
 कताओं  को  प्रा  कर  लिया  गया  है  ।  इसके  बाद  भी  सरकार  ने  इस  मामले  को  मन्त्रणा  के  लिए

 जम्मू  औ  प्लीर  सरकार  को  भेज  दिया  एक  बार  वंधानिक  व्यवस्थाओं  को  पूरा  करने  के
 बाद  मन्त्रणा  के  बारे  में  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  सरकार  को
 लहाखी  लोगों  को  सीधे  ही  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  घोषित  कर  देना  चाहिए  ।  मुझे  यहं  बताये
 गया  है  कि  वर्ष  1983  में  वर्तमान  मुख्य  मन्त्री  डा०  फारुंख  अब्दुल्ला  जोकि  उस  समय  भी  मुख्य
 मन्त्री  ने  स्वयं  यह  लिखा  है  कि  लहाख  में  रहने  वाले  सभी  समुदायों  को  उस  क्षेत्र  कीं  दूरी  और

 लहाख  की  समस्याओं  के  कारण  अनुसूचित  जनजातियों  के  समुदाय  घोषित  कर  देना  चाहिए  ।  मैं

 अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  बारे  में  सहान्‌  भूतिपूवंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 ]
 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिहु

 :  उपाध्यक्ष  जो  अनुंसू  चत  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  उनकी  पदोन्नति  सम्बन्धी  जिन॑  विधयों  पर  यहां  चर्चा

 हो  रही  है  इसका  मैं  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।  इसलिये  कि  मेरी  पार्टी  दलिते  वर्गीं  ओरे  कर्मजोर
 वर्भों  को  उठाने  की  सबसे  पहले  बात  करती  आं  रही  है  ।

 हमको  चर्चा  में  बहुत-सी  बातें  सुनने  को  मिलीं  ।  यहां  तक  कि  पुरजोर  शब्दों में  धन्यवाद
 भी  दिया  गंया  ।  मैं  कुछ  प्रश्न  करना  चाहता  हूं  ।  यह  प्रश्न है  कि  42  वर्ष  के  बाद  भी  आंप  अभी  तंक
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 आरक्षण  बेः  रम्बन्ध  में  सफाई  देते  हैं  कि  उनके  जो  स्थान  खाली हैं  उनके  लिये  योग्य  व्यक्ति  नहीं
 मिलते  ।  लेकिन  चतुर्थ  वर्भीय  कमंचारी  मिल  सकते  आपने  जितने  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  बहाल

 किये  हैँ  उनमें  इन  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  का  प्रतिशत  कितना  है  ?  जो  तृतीय
 श्रेणी  वर्ग  के  बहुत  से  पढे-लिखे  लड़के  हैं  जो  कि  कमंचारी  और  क्लकं  हो  सकते  हैं  वे  अभी  मिट्टी
 ढोते  कड़ा  उठाते  नाली  साफ  करते  इस  पर  भी  आप  यह  सफाई  देते  हैं  कि  दलितों  और
 हरिजनों  के  उत्थान  के  लिये  सब  कुछ  कर  रहे  आपको  कौन  रोक़ता  है  कि  आप  इनको  क्लक़  के
 पद  पर  न  रखें  ।  आपको  कोई  नहीं  रोकता  है  लेकिन  आप  लोगों  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 आपने  1971  में  भी  गुमराह  किया  था  कि  गरीबी  मिटायेंगे  ।  घर  घर  में  ग्रह  नारा  फेलाया

 था  लेकिन  गरीबी  नहीं  हटी  ।  आप  याद  की  जिये  ।  यह  1971  नहीं  यह  1989  है  ।  1

 गये  और  उस  साल  पैदा  हुआ  बच्चा  अब  18  साल  का  नौजवान  हो  गया  है  ।  वह  इस  बात  को

 समझ  गया  है  कि  आप  क्‍या  करिश्मा  करते  जब  चुनाव  आता  है  तो  आप  इस  तरह  की  बातें

 करते  आप  लोग  सब  इस  बात  को  कह  रहे  यह  चुनावी  प्रचार  है  कि  आप  हरिजनों  के

 लिये  कुछ  काम  कर  रहे  आप  यह  बतलाइये  जब  रक्षक  भक्षक  हो  जाएगा  तो  इसान  कंसे
 कंसे  उसके  साथ  इंसाफ  होगा  ।  आपने  बहुत  से  कानून  पास  भूमि  हृदबन्दी  का  कानून

 बनाया  और  गरीबों  और  दलितों  को  जमीनें  देने  की  ब।त  कही  ।  क्या  आपने  इसको  ईमानदारी  के

 साथ  लागू  किया  ?  कया  यह  धोखा  नहीं  है  कि  कल-परसों  जो  बड़े-बड़े  भूस्वामी  हैं  आप  उन  पर

 उँगली  नहीं  उठा  सकते  हैं  ?  क्योंकि  इस  सदन  के  सदस्य  हैं  |  हम  पछते  हैं  कि  भागलप्र  में  6  त।रीख

 को  200  हरिजनों  के  मकान  नष्ट  कर  वे  किसने  हरिजन-आदिबासियों  के  मकान  ट्रेक्टरों
 से  किसने  जुतवा  स ुनवरसा  अंचल  में  गृहमन्त्री  महोदय  इन्क्वारी  सुमकुलहा  गाँव  में

 सब  लोग  चिल्ला  रहे  लेकिन  वहाँ  पर  गिरफ्तार  किया  जा  रहा  है  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  लोगों

 क्योंकि  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  इसका  विरोध  इसलिये  उनकी  गिरफ्तारियां  हो  रही  हैं  ।  आज

 वे  लोग  कहां  हैं  जो  हरिजन-आदिवासियों  के  लिये  इतनी  बातें  कह  रहे  वे सब  कहां  चले  गये

 हैं  ।  हक  मांगने  से  नहीं  लड़कर  लिया  जाता  इसलिए  दलित  नौजवानों  ने  हक  लेने  के

 लिये  गांव-गांव  में  लड़ाई  का  विगुल  फूक  दिया  अब  आपको  परेशानी  हो  रही  आपने

 आदिवासियों  के  लिये  क्‍या  किया  उनकी  सारी  जमीनें  किनके  हाथ  में  ईमानदारी  से

 जवाब  शुरू  से  अंग्रेजों  के समय  से  उनके  पास  जो  जमीनें  आज  किसके  हाथ  में  कौन

 भू-स्वामी  बना  हुआ  आपके  ही  लोग  बने  हुए  आप  उन  पर  उंगली  नहीं  उठा  आप

 सिर्फ  धोखा  दे  सकते  लेकिन  यह  घोखा  ज्यादा  दिन  चलने  वाला  नहीं  ।  आज  अगर  आदिवासी

 नौजवान  कुछ  कर  रहा  है  तो  आप  कहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  मुख्य  घारा  से  हट  रहा  कब  तक

 जानवर  बन  २  वह  इस  मुख्यधारा  में  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  हम  लोग  इन्सान  नहीं
 क्या  गरीब  नादमी  इन्सान  नहीं  इतने  वर्षों  से  हुकमत  ने  उनके  लिए  क्‍या  किया  ।  अगर
 आदिवासी  लोग  घमर्मं  परिवर्तन  न  करते  तो  सरकारी  दफ्तरों  में  भी  न  होते  |  धर्म  परिवर्तन  करके

 क्रिश्ववयन  बनकर  उनकी  महिलाएं  और  पुरुष  बहुत  अच्छी  जगहों  पर  चले  गए  आपने  उनके
 लिये  क्‍या  किया  |  मैं  यही  कहूँगा  कि  यह  सब  चकमा  आप  मत  अगर  इनके  लिए  कुछ  करना

 ही  है  तो  तृतीय  दर्जे  में  बाकी  सब  को  रोककर  हरिजन-आदिवासियों  से  उन  जगहों  को  जिससे
 कम  से  कम  इनका  हक  इनको  मिल  सके  ।  यही  कह  कुर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 है
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 *श्री  हरिहर  सोरन  :  मैं  लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्री  श्री  चिदम्बरम  द्वारा  इस  सदन  में  19  अप्रैल  1989  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों/सेवाओं  में

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन-जाति  के  समुदाय  के  प्रतिनिधित्व  को  सुधारने  की  दृष्टि  से
 आदेशों  को  उदार  बनाने  के  बारे  दिए  गए  वक्‍तव्य  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  मन्त्री  महोदय  द्वारा
 दिये  गये  वक्तव्य  पर  हम  दो  दिन  से  चर्चा  कर  रहे  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुमचित  जनजातियों  के  लोगों  को  आरक्षण  सुविधाएं  देकर  उनके  हितों  की  रक्षा
 करने  हेतु  सरकार  हरा  उठाये  गये  कदमों  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये  मैं  भी  इस  विषय  पर

 प्रपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  सर्वप्रथम  मैं  श्री  चिदम्बरम  को  सदन  में  वक्‍तव्य  देने  के  लिए
 धन्यवाद  देता  हूँ

 ।  सारे  सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनुसूचित  जातियां  और

 अनुपुचित  जन-जातियां  अन्य  समुद्ाओं  से  बहुत  पीछे  अनुसूचित  जनजातियां  तो  अनुसूचित
 जातियों  से  भी  ज्यादा  पिछड़ी  हुई  उनके  पिछड़ेपन  के  कारणों  की  हरेक  को  जानकारी
 मेरे  से  पहले  वोलते  वाले  सदस्य  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  पिछड़ पन
 के  कारणों  की  ओर  ध्य,न  दिला  चक्रे  मैं  उन  बातों  को  दोहरा  कर  सदन  का  अधिक  समय

 नहीं  लेना  चाहता  ।  क्योंकि  मेरे
 को  दिया  गया  समय  बहुत  कम  है  इसलिये  मैं  अपने  भाषण  को

 मन्टी  महोदय  द्वारा  दिये  गए  धक्तव्य  तक  ही  सीमित  रखना  चाहूंगा  ।  मैं  रोजगार  के

 सम्बन्ध  में  अनुसूचित  ज[तियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  अनुभव  होने  वाली  कठनाइयों  की

 ओ*  विशेष  रूप  से  ध्यन  दिलाना  चाहती  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  को  कुछ  सुझाव  भी  देना

 चहूंगा  और  उन्हें  लशू  होते  भी  देखना  चछूगा  जिससे  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनज  तियों  को  उचित  संरक्षण  मिल  सके  ।

 भारतीय  संविधान  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  कुछ
 अधिकार  और  विशेषाधिकार  भी  दिये  कुछ  श्रेणियों  की  सेवाओं  में  कुछ  प्रतिशत  पद  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  आरिक्षत  किये  जाते  पहले  अपनायी  गयी  प्रक्रिया

 के  अनुसार  चत  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  निद्रिष्ठ,पदों

 को  इन  जातियों  से  उपयुक्त  उम्मीदवार  न  मिलने  पर  अनआरिक्षत  कर  दिया  जाता  था  |  जँसा  कि

 आप  जान८  हैं  अनसचित  जातियां  और  अन  सूचित  जनजातियां  पिछड़ी  हुई  हैं  ।  इन  समुदायों  में

 योग्य  उम्मीदवार  हमेशा  नहीं  मिल  पाते  इसके  कारण  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 तियों  के  उम्मीदवःर  साक्षातकार  के  लिये  नहीं  आ  पाते  उन  स्थितियों  में  नियोजक  कुछ

 समय  के  लिए  पदों  को  खाली  पड़ा  रहने  देते  हैं  और  उसके  बाद  सामान्य  उम्मीदवारों  से  भर  लेते

 हैं  । लेकिन  हम  कई  भामलों  में  बत्रिल्कुल  ही  भिन्‍न  स्थिति  पाते  नियोजक  तो  पदों  को  पहले  ही

 साधाततकार  में  सामान्य  उम्मीदवारों  से  भर  लेते  हैं  जब  वे  यह  पाते  हैं  कि  अनसचित  जातियों  और

 अनु  नृचित  जनजातियों  के  उम्मीदवार  साक्षातकार  के  लिये  नहीं  आये  कुछ  मामलों  में  कुछ

 नियोजक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  अयोग्य  करार  देक
 सरक.र  को  सू  उतर  देते  हैं  कि  अनुपूवित  जातिथों  और  अनसचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षित
 पदों  को  अनुववित  ज  तियों  और  त  जनजातियों  के  समद,यों  से  योग्य  उम्मीदवार  न  मिल
 पाने  के  कारण  सामान्‍य  उम्मीदवारों  से  भरा  जा  रहा  माननीय  मन्त्री  महोदय  की  इस

 *मूलत:ः  इण्डिया  में  दिये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  :
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 घोषणा  के  बाद  स्थिति  ऐसी  नहीं  रहेगी  ।  आरक्षण  पर  रोक  लगाई  जा  रही  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  आरक्षित  पदों  को  आरक्षित  ही  रखा  जायेगा  !
 इस  सरह  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  न्याय  मिल  सकेगा  ।  मैं  मन्त्री  महोदय
 को  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देने  के  लिये  धन्यवाद  देना  चाहता  हैं  ।  अब  अ

 असुसचित  जनजातियों  के  अधिक  से  अधिक  उम्मीदवारों  को  रोजगार  मिल  सकेगा  लेकिन
 मात्र  आरक्षण  कर  देने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  हमें  उन्हें  रोजगार  पाने  के  लिए
 अर्ड्ध  और  योग्य  बनने  की  तरफ  ज्यादा  ध्यक्न  देना  होगा  ।  इसके  लिये  मैं  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  के  लिये  शिक्षा  की  सुविधायें  उपलब्ध  कराने
 पर  जोर  दिया  जाए  ।  उन्हें  प्राथमिक  विद्यालय  से  उच्चत्तर  संस्थानों  तक  आवश्यक  सहायता  मिलनी

 चाहिए  जिससे  वह  अपनी  शिक्षा  प्री  कर  आपवो  मालूम  ही  है  गुसू  चित

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छप्त्रों  को किस  वातावरण  में  शिक्षा  मिलती  उनके  लिये  उस
 वातावरण  में  शिक्षा  जारी  रखना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसलिये  कालेजों  और  विश्वविद्यालयों
 में  उन्हें  होस्टल  की  पर्याप्त  सुविधा  दिये  जाने  की  आवश्यकतः  अपने  भाषण  में  मन्त्री

 महोदय  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पदो|सिवाओं  में  अनुसचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 समुदायों
 के

 प्रतिनिधित्व  में  सुधार  करने  के  बारे  में  कहा  लेकिन  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निजी  क्षेत्र
 में  भी  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  आरक्षण  की

 सुविध
 के  लिए  करना  चाहूंगा  ।  यदि  हम  इन  समुदायों  की  आरोपक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  लाय  गे
 तो  वे  अप्रने  बच्चों  को  शिक्षा  नहीं  दे  पायेंगे  ? और  बिना  उचित  शिक्षा  के  वह  उनके  लिये  आरक्षित
 पद  कंसे  ले  पायेंगे  ?  इसलिए  मैं  अनुसूचित  जातियों  की  आथिक  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कुछ
 सुझाव  देना  चाहूँगा  ।

 अनसचित  जातियों  और  अनसचित  जनजातियों  के  समुदाय  अधिकतर  गांवों  में
 रहते  कृषि  और  लघु  उद्योग  उनके  मुख्य  घन्धे  इनमें  से  कुछ  छोटे  सीमान्‍त  किसान
 हैं  ।  बाकी  खेतों  में  कम  करते  हैं  ।  उन्हें  वड़े  जमींदारों  द्वारा  खेतिहर  मजदूर  के  रूप  में  रखा  जाता
 है  ।  सरकार  ने  भूमि  सुधार  उपाय  अपनायें  लेकिन  खेतिहर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित -

 न  जाति  वों  के  श्रमिकों  को  पर्थाप्त  भूमि  नहीं  मिल  पाती  है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनु  रोध
 करूगा  कि  वह  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  कृषि  योग्य
 प्रमि  उपलब्ध  कराये  जिससे  कि  अपनी  रोजी  रोटी  कृषि  से  कमा  सके  ।

 यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  द्वारा  अनसूचित  जातियों  और  अनशन  चित
 जनजातिपों  गन  के  लिए  उठाए  गये  कदमों  को  द्वारा  रुजनेतिक  रंग  दिया  जा  रहा

 उन्हें  चुन/वों  के  साथ  जोड़  गया  है  जिसके  कारण  अनुसचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियो ंके  वास्तविक  विकास  के  कार्य  पर  सरकार  अधिकारी  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैँ  ।
 इसलिए  सदत  करे  प्रत्येक  वर्ग  से  मैं  अप्रैल  करना  अहूँगा  बचत  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजाति  की  समस्याओं  को  राजनीति  से  दूर  जाना  चाहिए  ।  हमारी  सरकार  ने

 अनुसूचित  ज/तियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  वास्तविक  समस्याओं  को  पहचाना  मैं
 सरकार  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  इन  पददलित  समुदायों  के समाजिक  एवं  आथिक  विकास
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 के  लिये  ईमानदारी  से  प्रयास  किये  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  इस  दिशा  में  किये  गये  प्रंथासों  को  जारी
 रुखने  का  निवेदन  करूँगा  ।

 अन्त  मैं  आपका  धल्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  और  अपना
 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  ह

 श्री  बापुलाल  मालवोय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  के
 रिजवेशन  और  प्रमोशन  में  रिजर्वेशन  के  सम्बन्ध  में  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  हो  रही  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूँ  कि  यह  अवश्य  देना  चाहिए  ।  चाणक्य  ने  दो  नीति  बनाई  थी  |  एक  चाणक्य  नीति
 और  दूसरा  चाणक्य  सूत्र  ।  सूत्र  यानी  शासकीय  मशीनरी  ।  जब  शासकीय  मशीनरी  अच्छी  होगी
 तो  शासन  भी  अच्छा  चलेगा  |  हम  यह  देखते  हैं  कि  शासकीय  मशीनरी  में  कुछ  लोग  ठीक  नहीं

 हैं  और  कुछ  बहुत  अच्छे  हैं  ।  कुछ  लोग  ब्यूरोकरेंट्स  में  ऐसे  हैं  जो  शासन  को  कमजोर  करते
 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यह  देखना  चाहिए  कि  कौन  से  विभाग  में  रिजर्वेशन  की  पति  नहीं  हुई  है
 और  उसमें  प्रमोशन  में  रिजर्वेशन  हुआ  या  नहीं  ।  यह  सब  कुछ  शासन  को  देखना  है  ।  इससे

 के  उम्मीदवारों  को  काफी  लाभ  मित्र  सकेगा  ।  सरकार  का  एक
 कमिश्नर  है  और  कर्मीशनः  भी  है  |  वे  केवल  रिपोर्ट  तंयार  करते  रिजवशन  की  पूर्ति  के  लिए
 क्रम  से  कम  कमिश्नर  के  हां  या  कमीशन  में  एक  सल  होना  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  हर  विभाग

 में  के  लोगों  की  रिजर्वेशन  की  पूर्ति  हुई  या  नहीं  ।  अगर  पूर्ति  नहीं  होतीं  है  तो
 उनको  जिम्मेदार  ठहराना  चाहिए  और  एक्शन  लेना  चाहिए  |  जिस  परपज  के  लिए  बनाया  गया

 वह  परपज  पूरा  यह  जिम्मेदारी  पूरी  होनी  यदि  ऐसा  होनः  तो  मैं  समझता  हें  कि
 में  इस  मामले  में  काफी  सफलता  मिल  सकती  है  मैंने  देखा  है  कि

 या  यूनियन  पठ्लिक  सर्विस  कमीशन  के  विभिन्न  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  जन  जाक्ियों
 के  पर्व-प्रशिक्षण  के  लिए  सरकार  की  ओर  से  जो  सैंन्टर्स  खोले  जाते  उनमें  आपने  एक  बन्‍्धन
 भी  लगा  दिया  है  कि  जिन  बच्चों  के  माता-पिता  की  आय  एक  हजार  रुपये  मासिक  से  कम

 वे  बच्चे  ही  उन  संन्‍्टसं  में  पूर्व-प्रशिक्षण  का  लाभ  उठा  सकते  एक  हजार  रुपये  से  ज्यादा

 प्रामदती  वालों  के  बच्चों  को  उन  पत्र-प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  दाखिला  नहीं  मिल  आज  स्थिति
 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  छोटा  सा  चपरासी  भी  डेढ़  हज!र  रुपये  तनख्वाह  लेता  एक

 लक  को  दो  हजार  से  ढाई  हजार  रुपये  मासिक  वततख्वाह  मिलती  उनके  बच्चे  केसे  इन  प्रशि

 रण  सैन्‍्टरों  में  भर्ती  हो  सकते  हैं  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  हैं  कि  सरकार  इस  इनकम  सीमा  को

 विल्कल  हटा  दे  और  सभी  अनुसूचित  जातियां  और  जन  जातियों  के  वच्चों  को  इन  पूर्व  प्रशिक्षण
 फ्री  व्यवस्था  तभी  हमें  सरकारी  नौकरियों  में  हरिजन  आदिवासियों  के  लोग

 पर्याप्त  और  वांछित  संख्या  में  मिल  सकेंगे  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  एक  हजार  रुपये  की  आय
 सीमा  लगी  होने  से  उन  केन्द्रों  पर  जगह  खाली  पड़ी  रहती  बच्चे  पर्याप्त  संख्या  में  मिलते
 जब  कि  सरकार  इन  केन्द्रों  पर  3.5  करोड़  रुपया  खर्च  करती  है  और  दूसरी  तरफ  2.66  करोड़
 व्यय  करती  है  लेकिन  वह  खर्चा  एक  तरह  से  बेकार  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  आप

 एक  हजार  रुपये  मासिक  की  आय-सीमा  को  तुरन्त  हडाये  जाने  की  व्यवस्था  कीजिए  ।
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 बापूलाल

 उपाध्यक्ष  मैंने  देखा  है  कि  स्टेट  बैंक  ऑफ  इण्डिया  में  आरक्षित  पदों  का  काफी
 समय  से  बंकलॉग  चला  आ  रहा  उसकी  पति  की  दिशा  में  विशेष  प्रयास  नहीं  किए  जा  रहे
 हर  कैटेगरी  में  बंकलॉग  है  ।  हरिंजन  आदिवासियों  से  जो  पोस्टें  भरी  जानी  वे  भरी  नहीं
 जातीं  ।  मुझे  खशी  है  कि  गृह  मन्‍्त्री  जी  ने  हमारी  बात  पर  ध्यान  देकर  बेकलॉग  को  पूरा  किए
 जाने  के  आदेश  लेकिन  हम  देख  रहे  हैं  कि  उनकी  स्पष्ट  अवहेलना  की  जा  रही  वंसी  ही
 स्थिति  जूट  कारपोरेशन  ऑफ  इन्डिया  में  भी  तो  1973-74  से  कोई  पोस्ट  अनुसूचित
 जाति/|जनजाति  के  लोगों  से  नहीं  भरी  गयी  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  शासन  इस  स्थिति  को
 रता  से  देखे  कि  जूट  कारपोरेशन  में  कुल  कमंचारियों|अधिकारियों  का  नम्बर  क्‍या  अनुसूचित
 जाति/जनजाति  के  कमंचारियों  का  क्‍या  परसेंटेज  यदि  आप  कारपोरेशन  से  सभी
 ऑऔफिससें  प्र  ड-वाइस  विद  नेम  ऑफ  क॑  टेग़्  री-वाइज  विंद  नेम  ऑफ  पोस्टस
 के  लिए  मार्क टिग  डिवीजन  की  विद  नेम  ऑफ  फाइनेंस  डिदीजन  की  स्थिति  विद
 नेम  ऑफ  परसोर्नल  एण्ड  एडमिनिस्ट्रेटिव  डिवीजन  की  स्थिति  विद  नेम  ऑफ
 तथा  1973-74  से  उनकी  ईय  र-वाइज  भ्ष  क-अप  मंगवायें  तो  सरकार  को  पता  चलेगा  कि  वहां
 से  बैकलॉग  और  हरिजनत-अाडिव,प्षियों  के  लोएें  के  लिए  आरक्षित  पद  खाली  पड़े  हमारे

 कब

 भन्त्री  जी  ने  यद्यपि  स्पष्ट  आदेश  दिए  परन्तु  उसका  कोई  प्रभाव  नहीं  उनके  आदेशों  की
 स्पष्ट  अवहेलना  की  जा  रही  है

 ।  मैं  चाहता  हं  कि  जो  व्यक्ति  इसके  लिए  जिम्मेदार  जांच  के
 उसके  विरुद्ध  ठहराते  हुए  कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।  देखते  हैं  कि  आज

 मिलने  के  बाद  इस  देश  शें  कांग्रत  ही  एकमात्र  ऐसी  पार्टी  है  जो  हरिजन-आदिवासियों  के  उत्थान
 में  लगी  हमारे  प्रध/नमन्‍त्री  वी  भावनाएं  बहुत  अच्छी  मं:तयों  की  भावनाएं  बहुत  अच्छी  हैं
 कांग्रंस  लीड्स  और  दूसरे  पदाधिकारियों  की  विचार४।रा  इन  लोगों  के  प्रति  ठीक  है  लेकिन
 हम  देखते  हैं  कि  वह  भावना  हमारे  ब्यूरोकेंट्स  में  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार
 सख्ती  से  अपनी  नीति  का  कार्यान्वयन  कराएं  और  ऐसी  व्यवस्था  करे  ताकि  सभी  जगह  इ
 लोगों  के  लिए  आरक्षित  पदों  का  बेकलॉग  पूरा  किया  जा  सके  ।  आज  उनमें  असंतोष  है  क्योंकि

 कहीं  आरक्षित  पदों  के  भरने  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 भ्री  तुलसोराम  :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  आज  सदन  में
 जितने  महत्वपूर्ण  बिषय  पर  चर्चा  की  रही  इतना  महत्तपूर्ण  डिस्कशन  हो  रहा  परन्त
 चर्चा  में  भी  शंडयूल्ड  कास्टस  की  तरह  वर्ताव  किया  जा  रहा  आपके  आदेश  हैं  कि  दो  या  र्त॑  न
 मिनट  में  अपनी  बात  कह  दो  और  बरखास्त  करो  ।  उसके  बाद  आपकी  घंटी  बजनी  शुरू  हो  जाती
 है  ।  हम  लोगों  के  साथ  यहां  भी  वेम्ता  ही  बर्ताव  होगा  जो  दूस  त  जगह  होता  है  ।  यहां  भी  लगता
 है  कि  शेडयूल्ड  कास्टस  वाली  बात  आ  गयी  है  |...  आपने  बीच  में  बात  करना  क्‍यों
 शुरु  कर  आप  क्या  करते  उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  डिस्कशन  में  तो  हम  लोगों
 को  खुलकर  बातें  करने  का  मौका  चाहिये  ।  भत्र  देखिए  उपाध्यक्ष  आपसे  उन्होंने
 मेरे  बोलते  समय  बीच  में  ही  गत  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।  यह  इतना

 महत्वपूर्ण  विषय  यहां
 भी  शैइयूल्द  कास्ट्स  की  भावना  वरती  जा  रही  है  |  दो  मिनट  में  आपकी  बैल  बज  जाती  आप
 बेल  बजाना  शुरू  कर  देते  तो  इतने  समय  में  मेम्बर  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  क्‍या
 इसलिए  कोई  बोल  ही  नहीं  पातः  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  544  सदस्य  है  ।  यदि  हर  कोई  बोलना  चाहेगा  तो  आप  कंसे  समाप्त
 कर  पायेंगे  ?

 ‘

 r.
 श्री  बो०  तुलसोराम  :  आप  टाइम  बढ़ाइये  ।

 '

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  समय  बढ़ाया  जा  सकता

 है  जिससे  इस  विषय  पर  हर  कोई  बोल  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कब  तक  ?  यदि  आप  चाहते  हैं  तो हम  6  बजे  के  बाद  वैठकर  इसपर
 चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  अध्यक्ष  महोदय  पहले  ही  घोषणा  कर  चुके

 हैं
 कि  नियम  193  के  अन्तर्गत

 दूसरी  दौनों  चर्चायें  2  बजे  और  4  बजे  होंगी  ।  हम  6  बजे  के  बाद  बंठ  सकते  हैं  परन्तु  उस  स्थिति
 में  आप  सबको  यहां  उपस्थित  होना

 श्री  तुलसीराम  :  जंसी  आपकी  इच्छा  ।

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो

 पी०  :  यदि  हम  भोजनावकाश  में  बंठ  सकते  हैं  और  उत्तर  2  बजे  तक  समाप्त
 सकता  है  तो  ठीक  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  भोजनावकाश  न  किया  जाये  गौर  यथासंभव

 अधिक  से  अधिक  सदस्यों  को  बुला  सकते  हैं  और  मुझे  2  बजे  से  पहले  15  मिनट  वोलने  का  समय
 दिया  जाये  ।

 क्री  पी०  नामग्यमाल  :  मेरा  निवेदन  है  कि  सदस्य  संक्षेप  में  बोलें  जिससे  हम  ज्यादा  से

 ज्यादा  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  दे  सके  ।  उत्तर  1.45  बजे  दिया  जा  सकता  है  ।

 न  क  न्‍  oe  क्छक  5५
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  हम  भोजनावकाश  न  करते  हूं  ।

 ]

 भरी  रामप्यारे  सुमन  :  इस  पर  उपाध्यक्ष  कल  आधे  घंटे
 चर्चा  हुई  है

 और  एक  दिन  और  आधे  घंटे  चर्चा  कुल  कितनी  बहस  हुई  जब  कि  ये  इतना  महत्वपूर्ण  विषय

 है  ।  इसलिये  मेरा  भी  अनुरोध  है  कि  यदि  समय  बढ़ाने  की  आवश्यकता  तो  समय  बढ़ाया

 जाए  ।
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 श्री  बो०  तुलसीराम  :  उपाध्यक्ष  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  चिदम्बरम  साहब  नोजवान

 मन्त्री  इसलिये  वे  उत्साह  से  काम  करते  इसमें  भी  वे  बड़ी  दिलचस्पी  लेंगे  और  इसमें  वे

 अपमी  कला  ऐसा  मैं  मानता  हूं  ।  उनके  दल  के  कुछ  लोग  ऐसा  कहते  हालांकि  मुझे  ऐसी
 म्मीद  नहीं  है  कि  ये  और  वे  दोनों  मन्‍्त्री  महोदय  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  विरोधी  हैं  ।  ऐसा  उनकी

 पार्टी  के  लोग  कहते  लेकिन  मैं  ऐसा  नहीं  मानता  हूँ  ।

 क्री  पी०  नामग्याल  :  कौन  लोग  कहते  बताइए  ।  हमारी  पार्टी  का  कोई  मंम्बर  ऐसी  बात

 नहीं  कहता  है  ।

 श्रो  बो०  तुलसीराम  :  मैं  उम्मीद  करू गा  इसमें  चिदम्बरम  साहब  दिलचस्पी  लेंगे  और  अपनी

 कला  दिखायेंगे  तथा  कुछ  काम  करेंगे  ।  इसमें  जहां  तक  रिजर्वेशन  करने  वाली  बात  जो  रिजर्वेशन

 कहां  भी  नोटिफाई  करते  हैं  कि  ये-ये  पोस्ट  और  हैं  और  उसके  बाद  वे  कडीडेट  को  «  कभी

 नहीं  भी  बुलाते  बुलाकर  कभी  कह  देते  हैं  कि  यह  सूटेबल  नहीं  कर्भ  ते  हैं  कि  नॉट
 अवेशेयलਂ  ।  फ्राइल  पर  दो  चार  लफज  लिख  देते  रिजवं  पोस्टों  को  जमरल  पोस्टों  में  चेंज

 करने  के  लिये  बे  लोग  ऐसा  करते  हैं  ।  दो-चार  बार  इस  तरह  से  फाइल  पर  लिख  देते  हैं  फाइल  पर

 सिखने  वाले  मपेर  नो  करने  बाले  भी  वही  अफसर  होसे  वही  फाइल  पर  यस  करने  वाले  अफसर

 होते  इस  प्रकार  से  ये  लोग  फाइलों  पर  दो-चार  बार  इस  प्रकार  से  खिख-लिखकर  उस  पोस्ट
 को  जनरल  कंटेगरी  में  ले  आते  हैं  और  शे०  कास्ट  और  शे०  ट्राइब  को  वह  पोस्ट  नहीं  मिल  पाती

 है  ।  जो  अच्छी  पोस्ट  होती  वे  शे०  का०  और  शे०  ट्राइब  के  लोगों  को  इसलिए  नहीं  मिल  प पाती
 हैं  क्योंकि  इनकी  पहले  से  ही  एक  ऐसी  रिग  बनी  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करू गा  कि  जो  मैंने  अभी  कहा  मह  बिल्कुल
 सही  बात  है  ।  आप  इस  पर  ध्यान  दीजिये  ।  इसको  इसलिए  मत  छोड़िए  कि  ये  तो  अपोजी  शन  बाला
 मेम्बर  कह  रहा  मैं  अपोजीशन  का  जरूर  हूं  कि  लेकिन  बात  बिलकुल  सही  कह  रहा  हूँ  ।  यही
 बात  आप्रकी  पार्टी  के  कोग  भी  कहते  हैं  ।  इसलिए  इस  बात  पर  ध्यान  देते  की  जरूरत  है  ।  आपको
 कस  से  कम  जो  फंक्ट्स  उनकी  तरफ  तो  देखना  ही  चाहिए  ।

 जाति  वाला  काम  करते  उनसे  भंगी  का  काम  कराना  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  क॑

 बालकवि  बेरागी  जी  ने  भी  कही  है  ।  तब  तक  वह  शिड्यूल्ड  कास्ट  के  नाम  से  ही  र

 जब  व्यस्क  का  सर्टिफिकेट  लेता  है  तो  वह  चेंज  हो  जाता  वह  अपनी  क्लास  में  आ  जाता  यह
 केसे  हो  जाता  है  और  कोन  इसे  करता  यह  भी  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  जो  शिड्यूल्ड
 कास्ट  के  नाम  से  नीचे  की  क्लास  से  पढ़ता  ५ढ़ते-पढ़ते  ऊपर  की  क्लास  में  आ  जाता  जब
 डिग्री  ले  लेता  है  तो  बड़ी  क्लास  की  जाति  के  आदमी  का  वही  ओरिजनल  रंग  से  अपना  सर्र्टि
 लेता  है  तो  यह  कंसे  होता  है  ?  यह  घपला  कहां  होता  इसको  आपको  देखना  चाहिए  ।

 शिड्यूल्ड  कास्ट्स  की  आर्थिक  स्थिति  बढ़ाने  की  बात  यह  ठीक़  है  र  ते  थति
 ञा  तसहीं  बढ़ेगी  यह  दूसरी  बात  है  लेकिन  जो  समानता  लोगों  के  मन  में  पंदा  होती  हैं  जो  उनके  दिलों
 अं  बात  कित्तने  भी  बुद्धिमान  से  बुद्धिमान  आदमी  होंगे  सारी  जातियां  में  ऐसा  भी  नहीं  हैं  ।

 और  रेही  में  गरोब  से  गरीब  नहीं  ऐसा  मैं  नहीं  मासता  उममें  भी  गरीब  लोग
 उनको  भी  सहूलियत  नहीं  मिल  पाती  लेकिन  उनकी  संख्या  कम  है  तो  दूसरे  लोग  ले  जाते  हैं  ।
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 शिड्यूल्ड  कास्ट  का  अगर  कहीं  कोई  10  आदमियों  के  बीच  में  भी  बंठा  अगर  कहां  किसी  से  कह
 दिया  कि  मैं  शिड्यूल्ड  कास्ट  का  वह  शिड्यूल्ड  कास्ट  का  तो  ऐसा  हाल  हो  जाता है  जैसे
 किसी  गाड़ी  के  ट्यूब  से  जब  हवा  निकल  जाती  है  तो  कैसे  उसका  टायर-ट्यूब  बेठ  जाता  है ।  वह  इर

 ढंग  से  हो  जाता  है  ।

 मैं  आपको  यह  भी  बताऊ  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कहीं  पर  एक  मूर्ति  का  इन-औगुरेशन
 बाबू  जगजीवन  राम

 जी  ने  किया  बाद  में  वहां  पर  ब्राह्मणों  ने  उसे  दूध  से  घुलवाया  था  |  इस
 ढंग  से  दोनों  के  बीच  में  ऐसा  कम  से  कम  यह  नहीं  होना  चाहिए  |  कोई  कितना  भी  बुद्धिमान

 पढ़ा  लिखा  पंसे  वाला  भी  होगा  लेफिन  शिड्यूल्ड  कास्ट  का  कहने  से  मामला  खत्म  हो
 जाता  है  ।  यह  चीज  नहीं  रहनी  चाहिए  |  इसे  बदलना  परंहिए  ।  समाज  से  उस  बीज  को  दूर  करना

 आहिए  ।

 ऐसी
 कई  चीजें  बड़ी  पोस्टों  पर  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  कौ  चांस  मिलता  हौ  नहीं  है  वहां  तक

 उसे  आने  ही  नहीं  देते  हैं  ।  मैंने  पिछली  बार  भी  कहा  था  कि  सारे  हिन्दुस्तान  का  रेशियों  देखिए
 शिड्यल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइब्ज  का  उसके  हिंस,ब  से  कुछ  कीजिए  ।  अब  किसी  का  बच्चा  कहीं  कौई

 गडबष्ट  करता  है  तो  उसके  मां-बाप  से  जाकर  शिकायत  करते  हैं  लेकिन  अगर  मां-याप  ही  गलत्ौ

 करेंगे  तो किस  को  शिकायत  करेंगे  ?  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  आपकी  के  बिनेट  में  फिसमे  मंत्री
 आप  उसी  का  सारा  हिसाब  निकालिए  |  मैं  ऐसा  कहता  हूं  कि  मेरी  स्पीच  के  बाद  एक  को  गयर्भर

 बनाया  और  एक  को  मनत्री  बनाया  ।  अगर  यहीं  पर  गलती  होगी  तो  हम  किस  के  पास  जाकर  अपनी

 बात  रखेंगे  ?  इस  बात  को  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  ।  हमारे  श्री  चिदम्बरम  जी  बहुत  हौ
 नौजवान  अच्छे  विचार  रखने  वाले  वह  इस  बात  को  गम्भीरता  से  सो्ें  और  इनक्वॉयरी

 ।  इसके  साथ  ही  उपाध्यक्ष  आपने  थोड़ा  सा  कंसीडर  किया  इसके  लिए  आप्कों  भरी

 घन्यवाद  ।

 है
 ]

 श्री  तरुण  कांति  घोष  :  उपाध्यक्ष  च्‌  कि  यह  महत्वपृर्ण  मामला  है  इस

 लिए  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करमे  के  लिए  कुछ  समय

 दें  । दरअसल  अनुसूचित  जातियों  और  अदुसूचित  जनजातियों  की  स्थिति  में  सुधार  लाना  महात्मा

 गाँधी  के  जीवन  का  एक  ध्येय  रहा  है  |  ज॑साकि  संविधान  में  कहपना  की  गई  है  हमें  पददलित्तों  को

 ऊपर  उठाना  है  ।  यदि  आप  गांवों  में  जायें  तो  आप  पायेंगे  कि  सबसे  गरीब  और  सबसे  पददक्षिः

 लोग  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  ही  हैं  ।
 ्‌  3

 1.00  म०  प०

 उनकी  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  की  गई  किसी  भी  कार्यवाई  का  रंग  अथवा  किसी  मी

 अन्य  बात  को  ध्याम  में  ना  रखते  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  समर्भभ  फरना  चाहिए  ।
 मैं

 आपसे

 इस  ब।त  पर  ध्यान  देने  का  आग्रह  करूंगा  की  आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  आरक्षण  के  अतिरिक्त  वे

 इस  योग्य  हों  कि  वे  प्रत्येक  व्यक्ति  के साथ  सामान  स्तर  पर  प्रतिस्पर्द्धा  भी  कर  सकें  ।  विशेषरूप  से

 मैं  श्री  चिदम्बरम  से  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  यह  कहना  काफी  नहीं  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  उम्मीदवार  प्रतियोगिता  में  सफल  नहीं  हो  सके  अतः  उन्हें  आरक्षित्त  पदों  पर  भतीं

 ह
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 तरुण  कांति

 नहीं  किया  जा  सका  |  यह  औचित्य  1948  या  1950  में  तो  सच  हो  सकता  पर  1990  में

 पि  नहीं  ।  स्वतन्त्रता  के  40  वर्ष  उनकी  स्थिति  में  सघार  करना  हमारा  मुख्य  कतंव्य  होना  हि

 चाहिए  था  और  अब  तक  हमें  उन्हें  आवश्यक  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  प्रदान  क्र  देना  चाहिए  था

 जिससे  कि  वे  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  समान  स्तर  पर  प्रतिस्पर्द्धा  कर  केवल  पदों  का

 आरक्षण  ही  नहीं  बल्कि  आपको  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  उन्हें  प्रशिक्षण  और  अन्य

 बातों  के  लिए  भी  अवसर  प्रदान  किए  जाए  जिससे  वे  हमारी  आशाओं  के  अनुरूप  बन  सके  ।

 मैं  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  को  राजनीति  के

 मोहरों  के  रूप  में  प्रयोग  किया  गया  अनेक  लोग  इनके  लिए  घड़ियाली  आँस्‌  बहाते  हैं  ।

 लेकिन  अगर  हम  वास्तव  में  उनकी  प्रवृति  जानने  का  प्रयास  करें  तो  हम  इस  निष्कषं  पर  पहुँचते  हैं
 कि  वे  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  वास्तव  में  चितित  नहीं

 रहते  ।  हम  यह  भी  पाते  कि  उनके  उत्थान  के  लिए  सरकार  के  नीतिगत  उपायों  को  भी  निचले

 स्तर  तक  अमल  में  नहीं  लाया  जाता  इस  पहलू  पर  तुरन्त  ही  उचित  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  वास्तव  एक  स्व॒तन्त्र  और  प्रजातांत्रिक  देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  काम  का  अधिकार

 ब्रदान  किया  जाना  चाहिए  |  लेकिन  ऐसा  कदम  उठाने  तक  आरक्षण  को  जारी  रखा  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त  इन  उम्मीदवारों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  वे  जीवन  में

 आगे  बढ़  सके  ।  अगर  आप  पिछले  दस  सालों  पर  गोर  करें  तो  आप  पायेंगे  की  अनुसूचित  जातियों

 और  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  उम्मीदवारों  का  चयन  इस  आधार  पर  नहीं

 किया  गया  कि  इन  समुदायों  में  पर्याप्त  शिक्षित  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  हों  यह  बहाना  उचित

 नहीं  है  ।  यदि  इन  पदों  पर  उनकी  भर्ती  नहीं  की  जाती  तो  आपको  इस  बात  की  जाँच  करनी  चाहिए
 कि  इन  पदों  पर  उनकी  भर्ती  क्‍यों  नहीं  की  गई  और  इन  समुदायों  से  योग्य  उम्मीदवार  उपलब्ध  क्‍यों
 नहीं  अत्यधिक  बेरोजगारी  और  अत्यधिक  गरीबी  को  भारत  जंसे  स्वतंत्र  और  प्रजातांत्रिक  देश
 में  बर्दाश्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 आपके  द्वारा  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  आग्रह  है  कि  उन्हें  आरक्षण  को  तब  तक  जारी
 रखने  का  हर  सम्भव  प्रयास  करना  चाहिए  जब  तक  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लोग  भारत  के  सभी  नागरिकों  के  स्तर  तक  नहीं  आ

 चोधरो  सुन्दर  सिह  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड
 ट्राइब्स  के  मुतालिक  मसला  चल  रहा  है  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  कुछ  विचार  प्रकट  करना

 बाहुंगा  ।  शेट्‌यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  ऊपर  अत्याचार  काफी  समय  पहले  से  होते  आ

 रहे  हैं  ।  बाबू  जगजीवन  राम  जी  ने  इस  वर्ग  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  काफी  प्रयास  भी  किये  थे  ।
 डाक्टर  अम्बेडकर  जी  ने  कहा  था  कि

 हिन्दू  पैदा  हुआ  था  ।  लेकिन  इसमें  मेरा  दोष  नहीं  थाਂ

 "३8



 22  1911  नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं

 आज  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  को  सरकार  द्वारा  काफी  रियायतें
 मिलती  हैं  |  हमारे  जो  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  इन  जातियों  के  लोगों  को  ऊपर  उठाने  के
 लिये  यह  होता  वह  होना  उनको  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  लड़ाई  तो  आपको  खूद
 ही  लड़नी  है  ।

 ]

 किसी  व्यक्ति  को  मांगने  से  ही  अधिकार  नहीं  मिल  जाते  ।

 अगर  कोई  सदन  का  मंम्बर  वन  जाता  है  तो  उसके  बाद  वह  इन  बर्गों  के  लोगों  को  ऊपर
 उठाने  के  लिए  कछ  नहीं  करता  हमें  इसके  लिए  बड़े  जोरों  से  लड़ाई  करनी  आप
 पंज़,व  में  जाकर  देख  सकते  जितने  अफसर  मैंने  बनाये  हैं  और  किसी  ने  नहीं  बनाये  मगर
 गवर्नर  राज  इतना  निकम्मा  शाज  है  कि  मैं  क्या  उसने  ऐसा  किया  है  कि  वहां  जितने  भी
 अंफसर  बह  उन  महकमों  में  लगा  रखे  जो  बड़े-बड़े  अफसर  मैंने  लगाये  जहां  उनका  कोई

 महत्व  ही  नहीं  बहुत  वुरी  जगह  लगाये  हुए  हैं  ।  जो  बनाये  उनको  भी  हटाया  ये  कहते  हैं

 ये  ये  क्या  जहां  इन  का  जोर  होगा  वहां  हमें  दवायेंगे  ।  अब  हमारा  कसर  जब  हमें
 सत्र  कछ  दे  हमें  मम्बर  बना  दिया  एम०  पी०  बना  भिनिस्टर  बना  इनको  क्‍या
 पता  लगतः  है  कि  वहां  लड़ाई  हो  रही  है  और  मेरे  यह  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  इनको
 कहना  साहिए  कि  यह  लड़ाई  हरिजन  क्‍यों  नहीं  करते  यह  मिनिस्टर  क्‍यों  नहीं  करते  इनको

 करना  चाहिए  |  यह  हमारा  कसूर  हम  कहते  हैं  हमें  दे  हमें  दे  वो  तो  मुझे  बड़ा  गुस्सा  आता
 कौन  दे  ये  अप  ही  भूखे  आपको  क्‍या  दे  नहीं  देंगे  ।  मैं  बताता  हुं  कि  आपको  लेना

 होगा  और  जब  तक  ऐसा  नहीं  मैंने  देखा  है  और  मैं  भी  हैरान  होता  हूं  कि  कई  जो  मिनिस्टर

 बने  हुए  गवनंमैंट  में  आ  गये  मै ंउनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  वह  एण्टी  हरिजन
 एण्टी  कांग्रेस  हैं  ।  मैंने  एक  दफा  प्राइम  मिनिस्टर  को  कहा  था  कि  महाराज  जी  सोच  समझकर  टिकट

 देना  नहीं  तो  मुझे  बड़ी  मुश्किल  से  उनको  हराना  पड़ता  मैंने  दो  आदमियों  को  हराया  था  जो

 एण्टी  हरिजन  और  एण्टी  कांग्रेस  थे  ।  मैंने  इनको  वोट  नहीं  डालना  यह  निकम्मे  कांग्रेस

 ईँ  आ  गये  विपक्ष  वालों  का  क्या  कसर  जिन्होंने  अच्छा  बोला  है  कि  इतती  तकलीफ  हो
 रही  हैं  तो  इसमें  वयः  हज॑  है  ।  मैं  ऐसा  हैं  कि  जो  गरीब  आदमी  हरिजन  इनको
 अपने  आप  लड़ना  जिनके  मंम्बर  बन  गवनंमैंट  ने  सब  कुछ  दे  अब  रिजर्वेशन
 उन्होंने  त्रढ़ा  दी  अब  कहते  हैं  कि  यह  पोॉलिटिकल  यह  ठीक  है  कि  यह  रिजर्वेशन  बढ़ाना

 पोजटिकल  है  यह  इसलिए  बढ़ाया  है  कि  हरिजन  भाग  न  जायें  ।  यह  कोई  बात  है  ?  यह  ठीक  बात

 यह  पोलिटिकल  है  ।  महात्मा  गांधी  ने  कहा  कि  इनकों  अगर  हम  अलहदा  रखेंगे  तो  यह  गर

 जायेंगे  इसलिए  उन्होंने  यह  व्यवस्था  और  बहुत  अच्छा  हुआ  ।  उनके  कहने  के  बाद  पूना  पैक्ट

 हुआ  और  सद  रियायतें  मिल  गई  इसलिए  मैं  समझता  हूँ  कि  जहाँ  तक  विपक्ष  के  दो  तीन  आदमी
 बोले  अच्छा  बोले  हैं  उनके  बद  हमें  बोलने  की  जरूरत  नहीं  है  लेकिन  ऐसा  ही  होता  मैं
 अपने  मंम्बरों  को  कहूंगा  कि  जितनी  रिय/यतें  यह  हमको  लेनी  ऐसा  नहीं  हो  कि  ये
 दे  ये  दे  यह  कोई  नहीं  यह  हमें  लेनी  हैं  ।

 39
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 चौधरी  सुन्दर

 पंज्मथ  में  जो  आफिसर  सगे  हैं  उनके  साथ  बेइन्साफी  हो  रही  उनको  ऐसी  जगह  लगा  रखा
 है  जहां  उनकी  नहीं  चलती  सारी  वहां  बर्बादी  हो  रही  है  इसलिए  मैं  होम  मित्रिस्टर  को  कहुंगा

 पंऊकय  की  दरफ  जरा  ध्यान  वहां  हरिजनों  के  साथ  जो  बेइन्साफी  हो

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  समय  दिया  ।

 क्रो  रास  प्यारे  सुमन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  कार्मिक  लोक  शिकायत  एवं
 पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  19  1989  को  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  पर/सेवाओं
 में  अनुसूचित  जांति  एवं  जनजाति  के  समुदायों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  आदेशों  को

 उदार

 बनाने  के  लिए  जो  वक्तव्य  दिया  गया  मैं  उसका  हादिक  स्वागत  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 इस  सर्वोच्च  सदन  द्वारा  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  भी  हादिक  बधाई  और  धन्यवाद
 चाहता  कि  उन्होंने  देश  के  करोड़ों  प्रबुद्ध  वंगं  की  भावनाओं  को  देखते  हुए  अभी  हाल

 ही  कूछ  महत्वपूर्ण  घोषणाएं  उन्होंने  की  जैसे  आरक्षण  को  10  वर्ष  बढ़ाने  के  लिए  और

 कानून  राज्य  मंक्ी  ने  पदों  को  अनारक्षित  करने  के  बररे  में  घोषणा  की  इसके  अलावा  प्रधान
 मंत्री.ही  ने  जो  लबनऊ  की  ऐतिहासिक  रैली  में  ब.बा  साहव  डा०  भीम  राव  अम्बेडकर  के  नाम  पर

 यूनी  क्सिटी  की  स्थापना  का  निर्णय  लिया  उन्होंने  आधघारशिला-रखी  इस  सब  के  लिए  सरकार
 बऔैर  मपननीय  प्रधान  मंत्री  जी  हादिक  बधाई  के  पात्र  हर  बार  10  वर्ष  के  लिए  आरक्षण
 क्ढ़यया  जा  रहा  है  ल्किन  आज  जब  हम  समीक्षा  करने  के  लिए  बैठते  हैं  तो  बडा  कप्ट  होता  है  कि
 इतने  दिन  हो  गये  41-42  साल  आजादी  को  हो  गये  हैं  लेकिन  आज  तक  अनुसचित  जाति  और

 अनुर्स्सन्‍्त  जनजाति  के  लोगों  के  आरक्षण  का  प्रतिशत  इतना  नीचा  क्‍यों  क्‍यों  हम  अ  और  ब  में
 आधे  तक  नहीं  पहुँक  पाये  केवल  और  में  हम  आगे  बड़  पाए  कल्याण  मंत्रालय
 कारक  आंकड़  हमको  उपलबध  कराए  गए  यदि  आप  उनको  देखेंगे  तो  सेवाओं  में  इनका
 फ्रतिस्त  कतठुत  नाकप्फ़री  है  और  हमें  शीघ्र  ही  प्रा  करने  की  दिशा  में  ठोप  कदम  उठाने  पड़ेंगे

 मलनौव  राज्य  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  कामिक  मंत्रालय  द्वारा  पेश  की  गई  रिपोर्ट  की  ओर
 कक्वर्शघत  करना  उस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  बीस  वर्षों  में  एक  1968  से  लेकर
 1968  कक  सेक्नाओं  में  और  घ  में  अनुसेचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  प्रतिशत
 कुछ  कछ्ल  जरूर  लेकिन  नाकाफी  है  |  अभी  हम  क्लास-ए  में  8.67  बी  में  11.10

 सी  ।4  प्रतिशत  और  डी  में  19  प्रतिशत  अनसचित  जातियों  में  आगे  बड़े  हैं  ।  यह
 जले  बत्तई  मई  उसके  आधार  पर  स्थिति  में  सुधार  कुछ  लकिन  बहुत  ही  असंतोषजन

 है  ।  हम  हैं  कि आरक्षण  एक  तरफ  बढ़ाया  जा  रहा  है  और  दनरी  तरफ  कुछ  ऐपी  शक्तियां
 क्रिकको  कय  नाम  जो  देश  के  अन्दर  यह  मांग  कर  रही  हैं  कि  आरक्षण  क्‍यों  बढ़ाया  जा  रहा
 है  |  असरक्ष्ण  कीः  सुक्धि  पाने  के  जो  हकदार  लोग  उनको  वे  सुविधाएं  नहीं  भिल  पा  रही

 व्येतने  के  कद  अगर  और  में  आधे  तक  बढ़े  तो  कितने  वरस  और  लगेंगे

 बम  रक्षण  को  पूरा  करने  में  ?  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहता  हें  कि  आप  ऐसी
 व्यवस्था  ऐसा  कोई  बिल  ऐसा  कोई  का  बनायें  और  उसके  द्वारा  यह  निश्चित  किया
 जाना  चाहिए  के  आरक्षण  को  पूरा  न  करने  वाले  जो  अधिकारी  उन  अधिकारियों  के  विरूद्ध

 कायंवाही  की

 ty  ल्‍



 22  1911  नियम  193  के  अधीन कल  _  -

 अभी  कुछ  दिनों  पहले  सिविल  राइट  प्रोटैक्शन  एक्ट  बना  उसमें  यह  प्रावधान
 उसमें  यह  ब्यवस्था  थी  कि  जो  अधिकारी  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  की  इस  भावना

 ,  छअ!छुत  और  ऊच-नीच  की  भावना  से  ग्रस्त  होकर  उनके  साथ  कोई  अन्याय  करता
 चाहे  प्रोमोशन  चाहे  कन्फर्मशन  में  और  चाहे  ट्रांसफर  तो  ऐसे

 के  खिलाफ  दंड  की  कार्यवाही  की  उनको  दंडित  किया  लेकिन  मुझे

 कहना  पड़ता  है  कि  जब्र  मैंने  पिछले  वर्ष  इस  मामले  को  और  मैंने  मांग  की
 कि  प्रदेशणवार  परे  देश  में  फीगर  बतायें  कि  कितने  लोगों  को  सिविल  राइट  प्रोटेक्शन  एक्ट  के  अंतगंत

 गया  तो  जवाब  मिजा  कि  अभी  कोई  भी  दंडित  नहीं  किया  गया  मैं
 गी  से जाननः  चाहता  हूं  आखिर  कौन  सी  वजह  है  जब  आपने  नियम  बना

 तो  क्‍यों  नहीं  आप  दंडित  करते  हैं  ?  आप  ऐसी  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  करते  अगर
 ऐती  व्ययध्या  नहीं  करेंगे  तो  निश्चित  रूप  से  फिर  आपको  2000  सन्‌  के  बाद  दस  साल  के  लिए
 आरक्षण  बढ़ाना  पड़ेगा  |  फिर  भी  रिजर्वेशन  पूरा  होने  वाला  नहीं  आज  देश  के  करोड़ों  लोगों

 दलित  इंती  है  और  जो  असंतोष  वह  असंतोष  आगे  बढ़ता  जा  रहा  मैं
 इस  बात  को  कह  रहा  हूं  कि  समय  की  मांग  है  कि  हम  उस  बेच  नी  को  दूर  करें  और  संविधान  के
 निर्माताओं  द्वारा  जो  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  गई  है,उसको  पूरा  सरकार  बराबर  हमारे  इस

 में  प्रयत्नमील  है
 ।  प्रधान  मंत्री  जी  के  कुशल  नेतत्व  में  हमें  आज  यह  मौका  मिला  इस  मौके

 को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  तेजी  के  साथ  आगे  आना

 मैं  आंकड़ों  में  नहीं  जाना  चाहता  क्‍योंकि  आंकड़ों  में  जाने  स ेकाफी  वक्‍त  इसमें  जला
 लेकिन  मैं  यह  जरूर  कहना  चाहता  हूँ  कि  कुछ  ऐसी  चीजें  जिनकी  बजह  से  ये  परेशानियां

 दा  हो  रही  हैं  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  यहाँ  पर  ब॑  5  हुए  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  माननीय
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  पिछली  बार  अनुसूचित  जाति  और  अनुसचित  जनजातियों  के  सदस्यों  की  बैठक

 में  बुलाई  तो  उन्होंने  कई  महत्वपूर्ण  घोषणाय्रें  की  हम  उनके  अभारी  हैं  ।  उन्होंने
 के  वीस-बीस  सांसदों  की  तीन  समितियां  गठित  की  थीं  ।  एक  समिति  का  काम  कि  वह

 रे  में  देखें  कि  रिजर्वेशन  कसे  प्रा  किया  दूसरी  समिति  का  काम  था  कि  जो

 त्याचारी  घटनायें  इन  वीकर  संक्‍्सन  के  लोगों  पर  होतीਂ  उनकी  रोकथाम  के  बारे
 में

 सुझाव  दें

 और  तीसरी  समिति  बनाई  गई  थी  कि  हमारी  जो  सोरियो  इकोनोमिक  आबलम्स  उनके  बारे  में

 बहस  करके  सुझाव  दें  ।  जब  कल्याण  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  को  हमने  तो  हमने  देखा  कि  इसमें
 उल्लेख  किया  गया  है  कि  इन  तीनों  समितियों  ने  अरनी  रिपोर्ट  सरकार  को  पेश  कर  दी  है  ।  मैं  इस

 सदन को  खताना  चाहता  हुं  कि  आज  तक  उन  समितियों  वी  वेठक  ही  नहीं  हुई  है  और  रिपोर्ट  पेश

 कर  दी  गई  अगर  ऐसे  काप  जलता  रहेगा  तो  काम  चलने  वाला  नहीं  कंसे  आरक्षण  पूरा
 कैसे  उनकी  वेचनी  दूर  होगी  और  कैसे  हम  उनके  असंतोय  को  समाप्त  कर  पायेंगे  ।

 ०

 एन०  बेंकट  रत्नम  पीठासौन

 आप  कहनूती  व्यवस्था  जो  विभायाध्यक्ष  अपने  विभ-ग  में  एक  निश्चित  अवधि  के  अन्दर

 रिजर्वेशन  प्रा  नहीं  करते  शैड्‌यूल्ड  काइट  और  गैंड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  तो  उनके  खिलाफ

 कार्यवाही  की  जाएगी  ।  यदि  यह  व्यवस्था  आप  नहीं  करेंगे  तो  रिजर्वेशन  पूरा  होने  वाला  नहीं  है

 |
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 रामप्यारे
 है

 अब  मैं  दो-तीन  मुद्दों  की ओर  जो  पिछली  पालियामेंट  में  उनकी  ओर  आपका  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  परिवहन  विभाग  में  ट्रेंड  कंडक्टर  की  भर्ती  के  संबंध  में  और  आपंसे  यह
 कहा  कि  आप  शेड्यल्ड  कास्ट्स  और  शेडयूल्ड  ट्राइन्स  के  कोटे  को  परा  कीजिए  तो  आपकी
 तरफ  से  कहा  गया  कि  उनके  ट्रेंड  कंडक्टर  नहीं  उपलब्ध  इसीलिए  आप  उनका  कोटा  पूरा  नहीं
 कर  पा  रहे  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं

 कि  500  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यल्ड  ट्राइब्स  के
 ट्रेंड  के  लोग  बंठे  हुए  हैं  आप  उनको  सेवा  में  नहीं  रख  रहे  एक  तरफ  आप  यह  कह
 रहे  हैं  कि  ट्रेंड  लोग  नहीं  रहे  और  दूसरी  तरफ  इतने  ट्रेंड  लोग  बंठ  हुए  मान्यवर  यह
 कितनी  खेद  की  बात  कितनी  बुःख  की  बात

 हम  दिल्ली  में  बंठ  कर  यह  देख  रहे  हैं  कि  शेड्यल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइब्स  के  लोगों  का  कोटा
 पूरा  नहीं  किया  जाता  है  ।  आपके  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  500  स्टेनोग्राफर  उनमें  केवल

 34  स्टेनोग्राफर  शेड्युल्ड  कास्ट्स  और  ट्टाइब्स  के  हैं  वहां  150  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियर  हैं  उनमें
 केवल  4  इन  जातियों  के  यह  कितनी  ज्यादती  की  बात  मान्यवर  दिल्ली  में  बंठ  कर  लोग
 इस  प्रकार  की  ज्यादतियां  कर  रहे  हैं  ।

 मान्यवर  सर्बोच्च  न्यायालय  ने  शेड्यल्ड  कास्टस  और  शेडयल्ड  टाइब्स  के  कमंचारियों  की
 रिट  पर  निर्णय  दिया  |  जितने  अनुसूचित  जाति  और  अनुसचित  जनजाति  के  करमंचारी  हैं  उनका
 12-13  साल  में  टाईप  व।ऊड  प्रमोशन  किया  जाए  और  इस  निर्णय  को  चार  महीने  के  अन्दर

 >।

 इम्पलीमेंट  कर  दिया  ज।ए  ।  यह  पी०एण्ड०टी०  के  कर्मचारियों  मामला  था  और  इसको  कम्युनि
 केशन  मिनिस्ट्री  ने  कर  दिया  लेकिन  यह  फाईल  क।भिक  मंत्रालय  के  पास  पड़ी  अगर
 मंत्रालय  में  आपके  यह  हो  प्तो  आप  अंदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  इससे  कितना  अ
 उन  लोगों  में  होगी  ।  इस  सब  असंतोष  और  ब्रेचनी  की  बातें  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को
 और  हमारी  सरकार  को  सुननी  पड़ती  हैं  ।

 इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  जो  ऐसे  लोग
 हैं  जो

 कि  ज्यादती  कर  रहे  उनके  खिलाफ  आपको  चार्ज  लगाना  तभी  वे  लोग  इस  काम
 को  पूरा  करने  में  तत्परता  दिखायेंगे  ।  ऐसे  कानून  आपको  बनाने  पड़ेंगे  ।  ऐसी  धाराए  संविधान  में
 दी  गयी  हैं  लेकिन  उन  घाराओं  के  तहत  आपको  ऐसे  लोगों  को  दंडित  करना  पड़ेगा  ।

 आप  बेंक़ों  में  देखिये  |  बैंक  आफ  बड़ौदा  में  17  अधिकारियों  का  ट्रांसफर  कियाਂ  गया  और
 पांच  सौ  मील  की  दूरी  पर  किया  गया  ।  वे  17  के  17  अधिकारी  शेड्युल्ड  क्रास्ट्स  और  शेड्युल्ड

 डड्स  के  हैं  ।  यह  कंसा  उनके  साथ  अन्याय  हो  रहा  है  ।  अगर  मेनेजमेंट  उनके  साथ  इस  प्रकार  की
 ज्यादती  करेगा  और  उनका  दिल्‍ली  से  बाहर  इतनी  दूर  ट्रांसफर  करेगा  तो  कैसे  उनके  साथ  न्याय  हो
 पाएगा  ।  आप  इस  पर  गंभी  रता  से  विचार  कर  के  सख्ती  के  साथ  कदम  उठाए  और  यह  देखें  कि
 इस  वर्ग  के  लोगों  के  ट्रांसफर  इस  प्रकार  से  दिल्‍ली  से  बाहर  न  हों  ।

 कहा  जाता  है  कि  इन  लोगों  को  यह
 सुविधाएं  दी  जा  रही  यह  कंसेशन  दिया  जा  रहा

 है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  ये  वे  लोग  हैं  जिनको  हजारों  सालों  तक  कुचला  गया  रौंदा गया  यह
 उनके  साथ  कोई  रियायत  ।  यह  तो  समाज  को  उनको  देनी  जब  तक  इस  देश  में

 42
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 जाति  और  धर्म  क ेआधार  पर  हरिजनों  और  आदिवासियों  का  शोषण  होता  रहेगा  तब  तक  आपको
 यह  करना  पड़ेगा  ।

 मैं  अधिक  न  कहते  हुए  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करू गा  कि  कृपया  इस  संबंध  में  ऐसे

 कानून  लाए  जिससे  कि  हरिजन  और  आदिवासियों  १र  अत्याचार  न  उनका  नौकरियों  में
 रिजर्वेशन  का  कोटा  पूरा  उनकी  कन्फर्नेशन  और  ट्रांसफर  के  मामले  में  उनके  साथ  ज्यादती  न
 की  जाए  ।  आपने  उनकी  अपोइंटमेंट  के  मामले  में  जो  घोषणा  की  है  उसके  लिए  हम  आपके  आभारी

 लेकिन  यह  आपने  नियुक्तियों  के  मामले  में  कहा  है  लेकिन  90-95  प्रतिशत  ऐसे  केसिज  होते  हैं
 कि  उनकी  प्रमोशन  नहीं  होती  है  ।  आपने  जो  यह  घोषणा  की  है  वह  अच्छी  है  लेकिन  इसका  पालन
 पदोन्नति  के  मामले  में  भी  पूरी  तरह  से  हो  ।  यह  व्यवस्था  भी  आप  केवल  ल़ियुक्तियों  से  काम
 चलने  वाला  नहीं  है  ।  नियुक्तियों  पर  तो  आपने  पहले  ही  वेंन  लगा  रखा  नयी  नियुक्तियां  नह
 की  जा  रही  इसलिए  आप  इसको  पदोन्‍नतियों  पर  भी  लागू  उनके  बारे  में  भी  कोई
 कोताही  नहीं  होनी  चाहिए  ।  पहले  जिस  प्रकार  से  मामले  में  जांच  होती  थी  और  फिर  पोस्टों  को
 डीरिजवं  किया  जाता  उसी  प्रकार  की  जांच  अब  भी  जानी

 इन  शढुदों  के  साथ  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  को  और  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देते  हुए
 अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 क्रो  अरविंद  नेताम  :  सभापति  माननीय  चिदम्बरम  जी  ने  19  अप्रैल  को
 जो  स्टेटमेंट  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  रिंजरवेशन  पालिसी  के  बारे  में  मंत्री  जी  ने घोषणा
 की  वह  बहत  अच्छा  कदम  है  ।

 जय

 मंत्रालय  की  जो  स्टेटिस्टिक्स  जो  अभी  सुमन  जी  ने  40  साल  बाद  भी  हम  सभी
 केटेगरीज  केवल  शेड  यूल  कास्ट  के  मानले  में  फोर्थ  क्लास  का  कोटा  ही  प्रा  कर  पाए  बाकी

 सभी  मामलों  में  हम  कोटा  प्रा  नहीं  कर  सके  हैं  केटेगरीज  में  शेड्यूल  कास्ट  और  ए  से
 लेकर  डी  केटेग  रीज

 में
 ट्राइब्स  का  कोटा  पूरा  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  यही  वजह  है  कि  माननीय  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  इस  बात  को  बहुत  गंभीरता  से  लिया  है  और  डी  रिजरवेशन  खत्म  करने  की  घोषणा  की

 है  |  मैं  समझता  हैँ  कि  आज  40  साल  के  अ  तराल  के  बंद  भी  इसका  नतीजा  अच्छा  होगा  ।  इसी 2
 तरह  से  सुमन  जी  ने  जो  सुझाव  दिया  है  कि  प्रमोशंस  के  सिलसिले  में  भी  यही  पालिसी  अपनाई

 जानी  यह  बिल्कुल  उचित  है  ।  इससे  मैं  समझता  हूं  कि  इंप्रमेंट  परसेंटेज  में  भी  और द्
 नक्ष्य  प्राप्त  करने  में  भी  सफलता  मिलेगी  ।

 सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  ।  सबसे  पहली
 बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  शेड्यूल  कास्ट  और  शेड्यूल  ट्राइब्स  के  कमंचारियों  के  साथ

 अन्याय  बेहुत  हो  रहा  कोर्ट  में  मामले  बढ़  रहे  मैं  चाहता  हूँ  कि  इन  मामलों  को  और  शिकायतों

 को  सुनने  के  लिए  एक  अलग से  ट्रिब्यूनल  बनाना  ताकि  उनको  जल्दी  न्याय  मिल  सके  और

 उनको  प्रमोशन  के  चांसेस  मिल  सके  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  रिक्टमेंट  सेंटर  बढ़ाए
 जाने  चाहिए  |  आज  स्थिति  यह  है  कि  पब्लिक  अ  डर  टेकिग्स  या  केन्द्र  सरकार  के  संस्थानों  या  बैंकों

 के  रिक्रटमेंट  सेंटर  राज्यों  की  राजधानियों  में  था  बड़े  मद्रास  में
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 अरविंद  नेताम  ]

 खासकर  टाइब  केंडीडेट  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  स्टेट  को  आप  ले

 महाराष्ट्र  में  चंदरपुर  का  लड्ठका  बंबई  नहीं  जा  चाईबासा  का  लड़का  फ्टना  नहीं  जा

 बस्तर  का  लड़का  भोपाल  नहीं  जा  कोल्हापर  का  लड़का  भुवनेश्वर
 श्रींकाकुलम  का  लड़का  हैदराबाद  नहीं  जा  जितने  भी  ट्र।इब  एरियाज  उ

 कर  कि  बहुत  दूर  जाकर  वे  इंटरव्यू  दें  तो  यह  बहुत  मुश्किल  है  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  रिक्रूटमेंट
 सेंटरों  संख्या  बढ़ाई  जाए  और  खासकर  ट्राइवल  एरियाज  में  अलग  से  रिक्र  टमें

 इससे  आप  टारगेट  एचीव  कर  अन्यथा  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 एक  बातਂ  हम  और  देखते  हैं  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  बेरोजगारों  की  लंबी  लाईन  लगी
 दस री  तरफ  क्लास  फोर  के  ए  म्पलायज  भी  नहीं  भरे  जा  रहे  ।  बैंक  वालों  से  भी  कहते  हैं  तो  वे

 कहते  हैं  कि  केंडीडेट्स  नहीं  मिलते  ।  तो  कहीं  न  कहीं  बीच  में  मिर्सिंग  लिंक  इसके  लिए  मैं  सुझाव
 देना  चाहता  हूं  कि  अलग  से  सेंट्रल  गवर्न॑मेंट  का  एक  आर्गनाइजेशन  हर  स्टेट  में  बनाइए  जो  केवल

 शेड्यूल  कास्ट  और  शेड्यूल  ट्राइब्स  की  लिस्ट  तैयार  करें  और  सरकारी  कार्यालयों  को  फीड
 खज्बों  के  रोजगार  दफ्तरों  के  भरोसे  रहने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 फाल्स  सार्टिफिकेट्स  के  बारे  में  भी  सुझाव  है  कि  एक  जांच  एजेंसी  अलग  से  बनाई  जाए  ताकि
 इनको  रोका  जा  सके  ।  इस  बारे  में  मैं  मंत्री  महोदय  को  कहना  चाहत
 साटिफिकेट  के  लिए  मंद्रिक  के  प्रमाणपत्र  को  अर्थेटिक  माना  जाता  उर्स
 का  कालम  भी  बढ़ा  दिया  जाएं  जिससे  उसके  शेड्यूल  कट  या  ट्राइब  होने  का  पः

 यह  गोरखधंधा  बंद  हं  सके  ।  क्योंकि  गलत  सर्टिफिकेट  बी  एम  ए  क  *ने  के
 वक्‍त  लोग  प्राप्त  करते  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मेट्रिक  के  संदिफिकेट  में  ही  ऐला  कालम  हूं
 के  बारे  में  लिखा  रहे  कि  वह  एस०्सी०एस०टी  के  फ्यूचर  में  चंक  करने
 अच्छा  तरीका  हो  सकता  है  ।  एजुकरेगन  के  स्टन्डड्ड  में  भी  निलेक्स  करना  ख

 एरियाज  में  हैं  |  ट्रेनिंग  के  जो  लॉयजन  आफिससे  आपने  लगाए  उतको  और  ट्रेनिंग
 है  ।  केवल  खानापूरति  की  गई  है  ।  बहुत  से  आफिससं  के  बारे  में  सरकार  को  भी
 भर्ती  के  लिए  प्रि-रिक्र  मेंट  ट्रेनिंग  की  भी  संख्या  बढ़ाइए  और  थोड़ा  सघन  कीजिए

 ह  यमन  रिसो्स  डवलपर्भट  और  पालिसी  मेकिंग  डिपार्टमेंट  भे  ज्यादा  से

 एस०टी०  लोगों  को  लगाइए  ।  अ  में  डायरेक्टर  की  पोस्ट  पर  भी  किसी  न

 को  लगाना  चाहिए  |  इस  मामले  में  सरकार  की  ओर  से  अभी  तक  पहल  नहीं  हुई  है  ।

 कि  जिस  तरह हृ  सबथ
 ||

 के  रिटायर  लोग  भी  मिलने  लगे  उनको  भी  लगाया  जा  सकता  इससे
 काफी  फायदा  होगा  |  मेरे  सुझावों  को  गंभीरता  से  लेंगे  तो  एस.सी.एस.टी  के  लोगों  को  नौकरी  देने
 में  अवश्य  ही  बृद्धि  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  ब।त  समाप्त  करता  हुं  और  आपका  आभ.रो

 हे  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  माननीय  सभापति  अजज  सदन  में  जिस  महत्वपूर्ण
 जिषय  पर  चर्चा  चल  रही  उसके  पक्ष

 में
 मैं  भी  अपते  विचार  सदन  में  रखना  चाहूंगा  ।  आपके

 माध्यम  से  अपने  नौजवान  प्रधान  मन्त्री  आदरणीय  राजीव  जी  को  बधाई  देना  चाहूँगा  ।  उन्होंने  इस
 की  समीक्षा  की  और  कमीश्नर  ने  जो  रिपोर्ट  दी  उसके  माध्यम  से  उन्होंने  इस
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 बात  की  गंभीरता  को  समझा  कि  संविधान  की  (4)  और  335  में  कम्रणोर  कस  और
 अदिवासी-हरिजनों  को  सरकारी  नौकरियों  में  देने  का  प्राविधान  उसका  पालन  नहों  हो  रह्म  है
 उस  कमी  को  देखकर  उसकी  पूर्ति  की  दिशा  में  ठोस  निर्णय  लिया  है  ।  इसके  लिए  बधाई  पात्र
 हैं  ।  श्री  चिदम्बरम  जी  भी  बधाई  के  पात्र  हैं  क्‍योंकि  उन्होंने  अपने  मंत्रलय  के  माध्यम  से  दिश्म
 में  सदन  में  बयान  देकर  पहले  की  है  ।  पन्द्रह  प्रतिशत  आरक्षण  अनुसूचित  जाति  और  साढ़े  सात
 भ्रतिशत  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  संविधान  की  उक्त  धाराओं  में  है  ।  में  जो  रिपोर्ट

 कमीश्नर  ने  राष्ट्रपति  जी  को  दी  उस  रिपोर्ट  का  गहम  अध्ययन  किया  जामा
 और  आरक्षण  की  पूति  की  दिशा  में  सरकार  काम  नहीं  कर  पाई  है  तो  उसकी  को

 लागू  करने  का  पूरा-पूरा  प्रयास  करना  चाहिए  ।  नया  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  को  जो  सम  86  बना
 था  उसमें  प्रध।नमन्त्री  जी  ने  हरिजन-आदिवासियों  को  सामाजिक  न्याय  दिलामे  हेतु  प्रावधाम  रखा
 था  और  आज  हमारे  विरोध  पक्ष  के  लोग  कहते  हैं  कि  चुनाव  की  वजह  से  ऐसा  किया  गया  मैं
 उमृ्का  ध्ययन  आकपित  करना  चाहूगा  कि  हमारे  नेता  राजीव  जी  ने  में  जो  नया  बीमघ्
 सूत्री  कार्यक्रम  देश

 की  के  सामने  रखा  था  उसके  बाद  अब  पहला  मौका  आया  है  जकक़ि
 कमीएनर  की  नियुक्ति  भी  दो-तीन  साल  पहले  कर  दी  गई  थी  और  जो  रिपोर्ट  सदष्न-में

 प्रस्तुत  को  गई  है  उसमें  विभिन्‍न  ज्बलंत  मुद्दों  की ओर  देश  की  जनता  का  आकर्मषतਂ  किग्रा
 गया  है  ।

 मैं  आदरणीय  सभापति  उसमें  उल्लेखित  मुख्य  बातों  की ओर  माननीय  गह  मः्त्रौंजी
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |  उसके  चंप्टर  ४  में  जो  482  पेज  से  शुरू  होता  है  उसके  भरत
 सरकार  का  ध्यान  खास  तौर  पर  जो  भारत  सरकार  की  प्रमुख  सेवायें  हैं  उनकी  ओर  आकर्षित
 छिया  गया  है  ।  उसमें  14  सेवाओं  की  ओर  जिसमें  रक्षा  मन्त्रालय  भी  उर्जा  मस्णालय“भी  है  और

 इन्जीनिय  रिंग  और  टेक्नोलॉजी  की  सेवाएं  भी  हैं  उनकी  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  सरकार  का
 ध्यान  इस  ओर  दिलाया  है  कि  इसमें  जो  निर्धारित  प्रतिशत  था  अनुसूचित  जाति  और  जनजाकि  के
 लोगों  उसके  मुकाबले  बहुत  नगण्य  प्रतिशत  यहां  आए  हैं  ।  उनको  प्रशिक्षण  दिलाने  के  लिए  जो
 सैंटर  निश्चित  किये  गये  वह  पर्याप्त  नहीं  थे  ।  जितने  पदों  के  लिए  विज्ञप्तियां  प्रशिक्षण  की

 सचनायें  जारी  की  गई  उनकी  जानकारी  उनको  नहीं  दे  पाये  ।  जिसकी  वजह  से  बह  उस  तादाद  में
 उस  परीक्षा  में  और  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  सम्मिलित  नहीं  हो  सके  और  सेवाओं  में  भर्शी  . का
 प्रतिशत  एक  से  भी  कम  रहा  ।  कहीं-कहीं  तो  0.2  प्रतिशत  तक  सेवाओं  में  उनकी  भर्ती  ले  पाई  है  ।
 जो  हमारे  तकनीकी  विभाग  ऊर्जा  विभाग  वाटर  रिसेसिज  विभाग  हैं  और  सरफेस  ट्रांसफेर्ट
 विभाग  हैं  वहां  पर  बहुत  कम  संख्या  में  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  सेवा  ककछले।/का

 मौका  मिला  है  ।  इसलिए  आज  सबसे  अधिक  ध्यान  इस  ओर  देने  की  आवश्यकता  है  ।  अन्य  पदों  पर

 जैसे  क्ल्कों  आदि  पर  तो  सरकारी  सेवाओं  में  उनको  नौकरी  दे  देते  लेकिन  जो  तकनीकी  क्षेत्र

 बड़े  पद  हैं
 उनमें  उन  फ्ञो  Hu,  आने  का  मौका  क्‍यों  नहीं  मिल  पाता  वह  इसर्थलये  नहीं  म्म्छिता

 है  क्योंकि  उनकी  €  तकनीकी  प्रशिक्षण  उनको  नहीं  मिल  अऋहे  आप

 उद्योग  की  बात  पब्लिक  सेवटर  में  देख  ले  उनमें  रिक्त  स्थानों  को  आप  देख  लें  |  आज

 शाही  यह  जवाब  दे  देती  है  कि  पर्याप्त  संख्या  में  तकनीकी  लोग  नहीं  मिलते
 हैं

 जिससे  उनके  लिए

 आरक्षिप्त  स्थानों  की  पति  नहीं  हो  पाती  ।  इसलिए  हमें  ऐसी  योजना  इन  अनुशंसाओं  के  आधार  पर
 बनानी  चाहिये  जिससे  हम  साइन्स  और  टेक्नोलॉजी  के  क्षेत्र

 में  अनुसूचित
 जाति  और  के

 लोगों  को  आगे  बढ़ाने  के लिए  समुचित  शिक्षा  ओर  प्रशिक्षण  पहले  से  देनः  शुरू  कर  इससे
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 प्रताप  भानु
 हमारा  टेलेट  तैयार  होगा  और  उनको  ऐसे  क्षेत्रों  में  काम  करने  का  पर्याप्त  रूप  से  मौका  मिल

 सकेगा  |  जो  आय  की  सीमा  एक  हजार  रुपये  से  कम  आय  वालों  को  इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  आने

 की  अनुभति  देने  की  बात  है  और  एक  हजार  से  ऊपर  वालों  को  नहीं  आने  देने  की  बात  है  जिसका

 इसमे  उल्लेख  किया  गया  यह  भी  तक॑  संगत  नहीं  है  ।  क्‍योंकि  एक  हजार  रुपये  आमदनी

 भारत  सरकार  के  छोटे  से  छोटे  पद  पर  भी  जो  होगा  उसको  होती  है  ।  इसलिये  आपको  ऐसी  स्लेप्स

 निश्चित  करनी  चाहिए  कि  न्यूनतम  एक  हजार  रुपये  हो  और  उसके  बाद  1500  हो  फिर  और  आगे

 ही  जिंससे  हरिजन-आदिवासी  लोगों  को  प्रशिक्षण  के  साथ  कम्पटीशन  में  आने  मौका  उपलब्ध  हो

 सके  ।  मैं  अन्त  में  प्रधानमन्त्री  जो  को  बधाई  दू  गा  उन्होंने  भारत  सरकार  में  रिक्त  पदों  के  लिए  जो

 कि  आदिवासी  लोगों  के  आरक्षित  है  उनके  लिये  पहल  की  है  और  उनको  यह  भी  निवेदन  करना

 चाहूँगा  कि  भारत  सरकार  की  सेवा  के  अलावा  राज्य  सरकार  की  सेवा  में  भी  ऐसे  पद  जो  खाली

 पड़े  हुए  हैं  उन  पर  भर्ती  के  लिए  राज्य  स-कारों  को  निर्देश  देना  चाहिये  ।  लेकिन  जो  उनको  निरदंश

 दिये  गये  हैं  सरकार  द्वारा  उन  निर्देशों  का  पालन  नहीं  होता  पब्लिक  सेक्टर  और  उद्योगों  में  भी

 उनके  निर्देशों  का  पालन  नहीं  होता  है  ।  भारत  सरकार  के  अन्तर्गत  कमिश्नर  फार  और
 ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  उसका  गहराई  से  अध्ययन  चाहिए  उसमें  विभिन्‍न

 समस्याओं  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  मैं  चाहूँगा  हमारे  गृह  मन्त्रालय  और  कल्याण

 मन्त्रालय  मुख्य  मन्त्रिन्नों  को  निद्देंश  दें  कि  उनकी  जो  अनुशंसा  हैं  उन  पर  समुचित  कार्यवाही  करके

 हमारे  संविधान  की  उन  धाराओं  का  पालन  करे  ।  जिस  का  के  लिये  हमारे
 :

 पण्डित  जवाहरलाल  मौलाना  इन्दिरा  गाँधी  जी  और  आज  देश  के  =

 प्रघानमन्त्री  राजीव  गाँधीजी  संकल्पित  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  आज  सदन  में  जो  चर्चा  हे
 उसके  माध्यम  से  एक  मंसेज  सभी  सम्बन्धित  सभी  सम्बन्धित  उद्यौगों  और  सभी  राज्य

 सरकारों  को  जायेगा  ताकि  बे  अपने  यहां  बँकलांग  की  पूर्ति  कर  हरिजनों  औ

 के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  भर्ती  कर  और  यह  कार्य  1989-90  वषंमें  हूं  हो  जाना

 चाहिये  ।  इसमें  किसी  तरह  की  अड़चन  नहीं  आनी  चाहिये

 आखीर  एक  ज्वलंत  मुददे  की  तरफ  मैं  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता
 आज  हम  जगह-जगह  यह  कमी  या  बंकलॉग  क्‍यों  देखते  हैं  ।  हमारे  पास  टेलट  है  ।  गांव  का
 शहर  में  पढ़कर  फिर  गांव  चला  जाता  ज्यादातर  हरिजन  और  आदिवासी  कृषि  पर

 उनकी  आर्थिक  व्यवस्था  गांव  से  शुरू  होती  गांव  से  जुड़ी  इसलिये  भी  वे  शहरों  में  पढ़क
 लिखकर  वापस  गांव  चले  जाते  हैं  । जब  भी  सरकारी  नोकरियों  में  नये  पद  सूजित  होते  पद  भरः
 की  आवश्यकता  होती  है  तो  उसकी  सूचना  ग्रामीण  अंचलों  में  उन  लोगों  तक  पहुँच  नहीं  पाती  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  टेलीवीजन  और  दूसरे  सरकारी  प्रचार  माध्यमों  में  ऐसी  व्यवस्था
 करें  कि  इस  कम्यूनिकेशन  भेप  की  पूि  हो  सके  ।  इस  कम्यूनिकेशन  गैप  के  अभाव  में  हमारे  यहां
 अनेकों  खाल्वी  पडी  रहती  हैं  और  हमें  हरिजन  आदिवासी  लोग  मिल  नहीं  पाते  ।  ग्रममीण
 अंचल  के  लोगों  को  पूरी  जानकारी  इसकी  आप  व्यवस्था  अवश्य  कीजिये  ।  इन  शब्दों  के  साश्
 मैं  माननीय  गृह  राज्यमन्त्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हं  कि  उन्होंने  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  की
 भावना  के  सदन  में  वक्‍तव्य  देकर  ऐसी  चर्चा  मे  भाग  लेने  का  हमें  अवसर  दिया  जिसका
 व्यापक  प्रभाव  देश  के  कोने-कोने  तक  होगा  और  खास  तौर  से  महात्मा  गांधी  जी  की  जो  मंशा
 उनकी  नीतियों  को  लागू  करने  में  आपने  ठोस  पहल  की  इसके  लिए  भी  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।
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 श्री  बनवारों लाल  बेरवा

 वह  चतुवव गीय  व्यवस्था  >

 प्रमाज  को  ऐ

 ——

 ra  ल्‍
 के  शरीर

 ड्रीज हीज॑

 जित  समय  हमारे  देश  में  चतुत॑र्गीय  व्यवस्था  स्थापित  की  गयी  थी  तो
 शायद  उस  सप्रय  वेदों  के  रचयितः  ऋषियों  और  मुनियों  ने  भी  यह  कल्पना  नहीं  की  होगी  कि  हम

 अग

 सभापति  मैं  आपको  घन्यवाद  देता
 हूं  कि  आपने

 नियम  193  के  अधीन  चर्चाए

 मुझे  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  भाग  लेने  का  मौका  ।  आज  हम  जिस  व्यवस्था  में  जी  रहें  हैं  ।

 त्री  व्यवस्था  दे  रहे  जियके  पररिगाम  अगे  कालांतर  इतने  बुरे  मिलेंगे  ।

 हे
 के  परिणाम  भुगतान  पड़े  हैं

 जिप्त  ममय  यह  व्यवस्था  यहां  आरम्भ  की  गयी  उस  समय  ऐसी  किसी  ने  कल्पना  नहीं  की  थी
 के  छने  मात्र  स ेलोग  अपने  अप  को  अपवित्र  मानने  लगेंगे  । उस  चतुवर्णीय  व्यवस्था  से

 य॒  व्यवस्था  को  हमारे  यहां  बड़ावा  मिला  ।  इसके  जो  कुपरिणाम  या  दुष्परिणाम  सामने
 वे  बड़े  अत्ंतोषप्रद  हैं  ।  हमने  देखा  है  कि  समाज  को  पिछले  में  भी  व्यवस्था

 काम  नहीं  सौंपा  गया
 उसके  पास  नहीं  थे  |  उनके
 गिरे  से  गिरा  क,म  हो  सकत

 रहे  ह  ।

 क्योंकि  इस  देश  में  जो  25  प्रतिशत  तबका  उसके  जिम्मे  कोई
 उसकी  आजीविका  चलाने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  कोई  साधन

 जिम्मे  सिफे  अपमान  सौंपा  गया  पीड़ा  सौंपी  समाज  का  जो

 होता  वह  ठीक

 इर  भेद  को  मिटाने  न्‍ह
 हमारे  नेताओं  ने  मः्

 कु

 वह  उनके  जिम्मे  सौंपा  गया  ।  जब  समाज  ने  ही  उनके  जिम्मे

 ऐसे  काम  लगा  दिये  थे  तो  उसके  लिये  उन्हें  जिम्मेदार  कंसे  ठहराया  सकता  है|  यही  कारण  है
 कि  आज  हमारा  समाज  कुरुप  सा  लगने  लगा  है  और  सारे  देश  को  उसके  परिणाम  भगतने  पड़

 पिछले  दिन
 ने  इस  बधत  को  परख।ा  कि  जातीयता  के  आधार

 लाना  ऊपर  उठाय

 पर

 जाता  किसी  क

 म.रे  देश  ने  एक  नई  करवट  नव-जागरण  हुआ  और  हमारे  नौजवान

 महान  विचारक  पदा  हुए
 £  ५

 उसका  परिणाम  हमें  ही  सारे  देश  को  भोगना  पड़
 देश  में  जिस  तरह  से  भेदभाव

 है  और

 /  भरे

 हूं  कि
 ?

 ये  अनेक  क्रान्तिकारों  कदम  उठाये  ।  इससे  देश  में  एक  नया  दौर  आया  ।

 जाना  चाहिए  ।  उनके  उत्थान  के  लिए  अनेकों  कायदे-कानन  बने  और

 में  ज्यादा  न  एक-दो  उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  ।  जिस  वर्ग  को  बहुत  गया-बीता  समझा

 किया  कि  जो  तबका  शभ्रद्दियों  से  दबा  सताया  जाता  उसे  आगे

 हो  हमारे  दे  + |

 रहा

 हमारी  कांग्रेस  सरकार  ने  उन्हें  आगे  लाने  के  लिये  अनेकों  कदम  मैं  यहां  समय  के  अभाव

 दवा  ्  ब्‌ू  जगजीवन  राम  जंसे  महान  नेता  पंदा  हुए  और  दोनों  के  जिम्मे  जो
 काम  सौंया  उन्होंने  उम  कम  को  व,खूबी  उचित  तरीके  से  अन्जाम  इसंलिए  मैं  कहना

 नहीं  समझा  जाता  उसी  वर्ग  में  बाबा

 उसे  आगे  भी  जारी  रखने  की  जरूरत  तभी  इ  मम

 माननीय  सभापति

 साहेव  ड०  अम्बेडकर  ज॑ंसे

 में  आरक्षण  की  जो  व्यस्था  की  गयी  विधान  में  जिसे  रखा  गया

 सम॒द्धि  आ  पायेगी  और  यह  वर्ग  उसमें  परा  योगदान  देगा  ।
 देश  का  नक्शा  वदल  इस  देश  का  विकास

 पीछे  हमारे  प्रयान  मन्त्री  जी  की  मंशा  ही  आपने  सदन  में  रखी  है  और

 में  माननीय  चिदम्बरम  जी  को  इसके  लिये  घन्यवाद  देता  हूँ  ।
 इन्ोंने  बहुत  अच्छी  और  बढ़िया  बात  रिजर्वेशन  के  बारे  में  कही  है  !  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इसके

 इस  व  रे  में  त्रिल्कुल  साफ  है  ।  जो  शे०  का०  और  शे०  ट्राइब्स  के

 आनी  चाहिए  ।

 उनका  दिल  और  दिमाग
 लोग  हैं  वे  नेशन  के  असंटस  हैं

 और  उनको  इस  तरीके
 से  प्रोत्साहन  दिया  जाना  उससे  सोसायटी  के  अन्दर  पूरी  बःगृति
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 पी  लाल
 दे लल

 मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  आरक्षण  के  विरुद्ध  एक  मानस  बना  हुआ  है
 लिखे  लोगों  का  |  अभी  आपमे  सदन  में  भी  देखा  ।  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  थे  कि
 एक  परिवार  में  एक  आदमी  को  आरक्षण  की  सुविधा  दे  दी  तो  उसके  बाद  दूसरे  आदमी  को
 कंसीडर  नहीं  किया  यह  एक  मानसिक  रुणता  इसको  समाप्त  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  एक  आदमी  को  एके  परिवार  में  यदि  आरक्षण  की  सुविधा  दे  तो  उससे  न  तो  पावर्टी
 कम  होती  न  पिछड़ापन  खत्म  होता  है  न  दुबंलता  खत्म  होती  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  मेरा  तो  यह  भी  कहना  है  कि  यदि  संभव  हो  तो  इसको  और  बढ़ाना
 चाहिए  जिससे  ज्यादा  सुविधा  की  बात  तो  कम  से  कम  एक  पूरे  परिवार  को  आगे  बढ़ने  का

 तो  मौका  मिलेगा  ।

 आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  मुझे  दो  बातें  कहनी  आरक्षण  के  लिए  जब-जब-आप
 आव्श्ान  करते  हैं,-तो  ट्रेंड  यू  यनें  बीच  में  आ  जाती  हैं  और  कुछ  और  लोग  आज़ाते  हैं  औ
 अदालतों  में  भी  तले  जाते  जब  अदालत  के  अन्दर  कोई  चला  जाता  तो  एडमिनिस्ट्रे
 आमने  द्विक्‍्कत  आती  है  कि  इस  काम  को  किस  तरीके  से  वह  आगे  इसलिए  इसके
 ऊपर  विचार  किया  इसके  ऊपर  सोचा  हर  जगह  हर  कदम  हर  पब्लिक
 अ  डरअटेकिंग  के  अन्दर  जब-जव  भी  इस  तरीके  की  बात  होती  आप  आरक्षण  देना  चाहते  तो
 लोग  आ  कर  खड़े  हो  जाते  उससे  हमारा  आरक्षण  का  वह  भाग  प्रा  नहों  होता  है  ।  उसके  लिए
 आप  एफ  कानून  बनाईये  और  कानून  ऐसा  बनाईये  जिससे  यह  बात  तय  हो  जाए  कि  इस  आरक्षण  के
 विरुद्ध  अदालत  में  न  जाया  जाये  |  वरना  हरिंजन  के  लिए  यह  बड़ा  मुश्किल  हो  जाएगा  कि  वह

 अंदालत  में  लड़ाई  करे  उनके  लिए  यह  बहुत  मुश्किल  हो  जाएगा  और  इस  प्रकार  से  वह  अपन
 को  कभी  भी  नेहीं  ले  पायेंगे  ।  इसी  प्रकार  से  जो  आपने  आरक्षण  तय  किया  इसके  बारे  में  आपको
 देख़ना  चाहिए  कि  यह  पूरा  होता  है  या  नहीं  |  दूसरी  बात  यह  है  क्रि  यह  आरक्षण  तो  आपने  तय  किया

 जिसको-वे  मानते  है  ।  ऐसा  सिस्टम  बना  हुआ  है  विभागों  पब्लिक  »  डरटेकिंग  बेकों  में  जो
 वहां  के  लोगों  की  मांग  उनकी  डिमांड  जो  उनको  मान्यता  दी  उनको  मंजूर  कर  लिया

 जाए  ।  इसके  लिए  आप  चाहे  ट्रेड  यूनियन  के  तहत  स॑शोघन  ले  लेकिन  उनको  आपको  मानना

 चाहिए  तांकि  आपको  पता  चल  सके  कि  उनको  आरक्षण  मिला  है  या  नहीं  क्योंकि  वे  तो  वहीं  पर  आ
 कर  कंहंगे  कि  उनको  आरक्षण  मिला  है  या  नही  ।  इसी  प्रकार  से  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आप  आर

 पद  सृजित  करते  उनके  लिये  इन्टरब्यू  करते  लेकिन  बाद  में  कह  देते  हैं  कि  अमुक  योग्य
 उम्मीदव।र  नहीं  मिलता  उसके  लिए  डिपार्टमेंट  के  प्रमुख  को  दोषी  ठहराना  यदि
 आरक्षित  पद  के  अगेन्स्ट  सामान्य  जाति  के  व्यक्ति  से  पद  भर  लिया  जाये  तो  ऐसी  स्थिति  में  जो
 अधिकारी  उनकी  तनख्वाहें  नहीं  कुछ  इस  प्रकार  की  जिम्मेदारी  आप  उनके  ऊपर
 तब  जाकर  अ।पकी  यह  आरक्षण  की  व्यवस्था  पूरी  होगी  ।  इसके  लिए  आपको  टाइम  बाउण्ड  प्रोग्राम
 बनाना  चाहिए  ।

 म्रानतीय  चिदम्बरम  साहब  को  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  इन्होंने  जो  डी-रिजर्वेशन  के
 गखिलाफ  कहा  है  यह  बहुत  अच्छी  बात  लेकिन  इसके  साथ-साथ  मैं  चाहता  हूं  कि  इनके  प्रमोशन
 और  लिए  आप  और  आरक्षण  को  बढ़ाएं  ।  अन्त  में  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  जो  बात  यहां
 कही  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्री  पी०  :  सभापति  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जो  इस
 चर्चा  में  सम्मिलित  हुए  और  उन्होंने  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षण  के  मामले  के  बारे  में  लिये  गये  दो  महत्वपूर्ण  निर्णयों  के  सम्बन्ध  में  मेरे  कथन  का  मोटे  तौर
 पर  स्वागत  किया  है

 ।  मुझे  दुःख  है  कि  हमारे  सदस्यों  को  ज्यादा  वक्त  नहीं  दिया  जा  अधिक्र
 सदस्यों  को  इस  चर्चा  में  सम्मिलित  होने  के  लिये  आमन्त्रित  नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  हमारे  पास
 समय  का  अभाव  है  ।  दो  बजे  हमें  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  करनी  है  ।

 मुझे  माननीय  सदस्यों  के  साथ  कुछ  आंकड़ों  का  करने  मेरे
 विचार  से  इस  समस्या  के  सन्दर्भ  को  समझने  के  लिये  यह  महत्वपर्ण  सरकार  संविधान  के

 प्रति  बचनबद्ध  ह ैऔर  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  जो  की  इस  देश  के  जीवन  और
 से  भलिभांति  परिचित  संविधान  में  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लिए
 व्यवस्था  की  थी  ।  प्रथम  संसद  के  गठित  होने  के  तुरंत  सं  विधान  को  स्वीकारने  के  एक

 महीने  के  भीतर  ही  संविधान  में  प्रथम  संशोधन  विधेयक  लाने  में  वे  जरा  भी  नहीं  हिचकिचाए

 जिसके  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  को  शिक्षण  संस्थाओं  में  प्रवेश  दिलाने

 के  लिये  आरक्षण  का  प्रावधान  किया  गया  ।  मैं  पं*  जवाहर  लाल  नेहरू  के  भाषण  को  पढ़  रहा  हूं
 जहां  उन्होंने  कहा  है  कि  :

 इसके  लिए  तकनीकी  अथवा  सांविधिक  अधिकार  का  ही  दावा  नहीं  करते  अपितु
 नेतिक  रूप  से  भी  हम  ऐसा  करना  चाहते  हैं  ।  हमने  अपने  संविधान  का  निर्माण  किया  और

 जब  यह  देखा  कि  इसके  निर्वाचन  में  कुछ  कठिनाईयां  हैं  तो  हमें  संविधान  में  संशोधन  करने  में

 कोई  हिचकिचा-हट  नहीं  हुई  है  ।

 अगर  संविधान  में  संशोधन  के  लिए  ऐसा  कहा  जा  सकता  है  तो  सरकार  की  नीतियों

 को  बनाने  और  क्रियान्वित  करने  के  लिये  और  भी  दुढ़तापूवक  यह  कहा  जा  सकता  मैं  नहीं

 सोचता  कि  अनुसचित  जातियों  और  जनजातियों  के.उत्थान  के  लिए  इस  देश  में  कांग्रेस  कल  से

 ज्यादा  नैतिक  मलयों  वाला  और  कोई  दल  हो  सकता  है  ।  चालीस  सालों  से  हमने  आरक्षण  नीति  को

 लागू  करने  के  लिए  भरपूर  प्रयास  किया  इसके  मिले-जुले  परिणाम  हुए  हैं  ।  मैं

 1.1968  1.1.1988  के  अनुसार  आंकड़े  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  चाहता  हूं  |  1.1.1968  68

 को  सम्पर्ण  भारतवर्ष  के  समूह  में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  क्री  संख्या  केवल  459  थी  ।  आज

 इनकी  संख्या  4,886  जो  सन्‍्तोषजनक  नहीं  है  क्योंकि  यह  ग्रुप-कਂ  अधिकारियों  का  8.67

 प्रतिशत  ही  है  जबकि  इसे  15  प्रतिशत  होना  चाहिए  दिनांक  1.1.1968  को  ग्रप-खਂ  में

 जातियों  के  1,083  कमंचारी  श्रे|  आज  यह  8,864  हो  गयी  है  जो

 संख्यात्मक  दृष्टि  से  7,781  ज्यादा  है  ।  फिर  भी  यह  कम  है  कर  वि  त्र  11.18  प्रतिशत  है  ।

 ग्रुप-'गਂ  में  1. 1.1968  को  1,13,374  कर्म  चारी  अनुसूच्ि  |  और  1.1.1988  को

 यह  संख्या  3,09,041  थी
 जो  दृष्टि  से,दो  लाख  ज्यादा  और  इसका  प्रतिशत

 घीरे  15  प्रतिशत  तक  पहुँच  रहर  है  ।  अभी  यह  केवल  14.8  प्रतिशत  ग्रूप-'घਂ  जिसकी

 स्थिति  को  मैंने  कभी  भी  अच्छा  नहीं  1.1.65  को  2,11,115  कमंचारी  भाज  इसमें

 10,000  की  और  वृद्धि  हो  गयी  और  इसका  प्रतिशत  19.88  है  ।
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 हम-आगे  बढ़  रहे  वास्तव  में  हम  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  अनुसूचित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़  नहीं  प्रस्तुत
 किये  हैं  ।

 श्री  पो०  चिदम्बरस  :  मैं  इस  बारे  में  भी  चर्चा  करू गा  |  हम  आगे  बढ़  रहे  हैं  ।  हम  प्रगति
 कर  रहे  लेकिन  हमारी  गति  घीमी  यह  गति  अत्यधिक  धीमी  है  ।

 माननीय  सदस्य  अनुसचित  जनजातियों  के  बारे  में  आंकड़  चाहते  मैं  जल्दी  से  इन
 आंकड़ों  को  पढ़गा  ।  मैं  दो  आंकड़  प्रस्तुत  करूगा--पहले  आंकड़  1.1.1968  के  हैं  ।  और  दूसरे
 आंकड़े  1.1.1988  के  हैं  ।  इसके

 ग्रुप
 -  128  और  1,295

 ग्रुप
 -  44  और  1,668

 --  15,665  और  93,627

 ग्रुप  ध  .  --  41,558  और  67,869

 कली  तम्पन  थामस  :
 श्री  क्या  आप  प्रतिशतता  के  आधार  पर

 1968  और  1988  के  अांजड़े  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 श्री  पो०  खिदम्बरम  :  मैं  इसे  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  आंप  धीरज  रखे  ।  जब  तक  मैं  इसका
 उत्तर  समाप्त  नहीं  मैं  आपको  उत्तर  कंसे  दे  सकता  हूँ  ?  मैंने  इसको  नोट  कर  लिया

 मुझे  इसे  समाप्त  करने  दें  ।

 श्री  तम्पन  थासस  :  तब  सच्चाई  सामने  आयेगी  ।

 भी  पो०  चिदस्वरम  :  ऐसा  कुछ  नहीं  वास्तव  में  आप  गलत  साबित  होंगे  ।
 आपने  जो  आक्षेप  लगाया  है  कि  यह  एक  चुनावी  हयकंडा  मेरे  विचार  से  यह  आरोप  अनुचित है  ।  यह  आक्षेप  महज  इसलिए  लगाया  गया  है  क्‍योंकि  आप  विपक्षी  दल  में  बंठ

 यद्यपि  संख्यात्मक  वृद्धि  तो  पर्याप्त  है  पर  जैसाकि  मैंने  कहा  अभी  लक्ष्य  पर  नहीं
 हूँचा  गया  है  ।  प्रतिशतता  वृद्धि  उल्लेखनीय  है  ।  ग्रूप  में  अनुसूचित  जाति  की  1968  और

 1988  के  बीच  प्रतिशतता  वृद्धि  964.5  ग्रप  में  यह  718.5  प्रतिशत  और  ग्रुप
 गा

 यह  172.6  प्रतिशत  श्री  तम्पन  थामस  प्रतिशतता  के  आधार  पर  1968  और  1988  के  आंकड़े
 चाहते  थे  ।

 मैं  अनुसूचित  जातियों  के  आंकड़े  प्रस्तत  करू  गा  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  मैं  3  अपनी  ब।त॒  समज्नाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूँ  ।  आप  1968
 यथा-अनुपात  के  आधार  1968  में  रोजगार  के*  अवसरों  और  उसकी  प्रतिशतता  तथा
 1988  के  अवसरों  और  उसकी  प्रतिशता  के  आंकड़े  दें  ।  तभी  यह  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  जा
 सकता  है  कि  उनमें  कितना  सुधार  हुआ  है  ।
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 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  वह  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  समझ  सकते  हैं  ।
 उन्होंने  अपना  भाषण  देने  से  पहले  आकड़ों  को  समझने  का  कतई  प्रयास  नहीं  किया  अपने  भाषण
 के  बाद  उन्हें  कम  से  कम  इन्तजार  तो  करना  चाहिए  और  अंकड़ों  को  सुनना  चाहिए  ।  ये  सभी
 आँकड़े  उपलब्ध  हैं  और  उन्हें  प्रकाशित  किया  गया  यदि  उन्होंने  अपने  भाषण  से  पहले  इन
 आँकड़ों  को  समझने  का  कष्ट  किया  होता  तो  मुझे  बड़ा  लाभ  होता  ।

 1-1-1968  की  स्थिति  के  अनुसार  समूह  में  2.11  प्रतिशत  कर्मचारी  थे  जो
 आज  8.67  प्रतिशत  समूह  में  3.11  प्रतिशत  कर्मचारी  थे  जो  आज  11.18  प्रतिशत

 सम्ह  9.22  प्रतिशत  कमंचारी  जो  आज  14.80  प्रतिशत  हैं  तथा  समूह  में  सफाई  वालों
 को  छोड़कर  18.32  प्रतिशत  कमंचारी  थे  जो  आज  19.88  प्रतिशत  हैं  ।  सभी  समूहों  में  13.37
 कमंचारी  थे  जो  आज  16.30  प्रतिशत  लेकिन  मैं  फिर  , भी  सबसे  पहले  मानता  हूं  कि  हम  अपने

 उठ  श्य  के  प्रति  इस  धीमी  उन्नति  से  खुश  नहीं  अब  हम  इस  मामले  की  जाँच  कर  रहे  हैं  कि

 यह  उन्नति  धीमी  क्यों  हो  रही  है  ?  मुझे  विश्वास  था  कि  अपने  उहवं  श्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाने  में

 एक  कारण  भनारक्षण  है  ।

 यह  टिप्पणी  की  गई  थी  कि  यह  केवल  कागजी  कायंवाही  है  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  यह्‌
 टिप्पणी  श्री  अब्यपू  रेड्टी  ने  की  थी  ।  ऐसा  नहीं  1-1-1987  की  स्थिति  के  अनुसार  1986  में
 समह  में  752  रिक्त  स्थान  उनमें  से  केवल  46  स्थान  भरे  गये  और  अनारक्षण  के  तीन  वर्ष
 बाद  10  पद  खत्म  हो  गये  समह  में  842  रिक्त  स्थान  थे  जिनमें  से  केवल  751  भरे  गये  और

 25  समाप्त  हो  गये  ।  समृह  गਂ  में  22,409  रिक्त  स्थान  हमने  वे  भर  दिये  हैं  परन्तु  विगत  वर्ष

 के  898  रिक्त  पद  समाप्त  कर  दिये  गये  ।  समृह  में  7,88  रिक्त  स्थान  थे  उन्हें  भर  दिया

 गया  है  परन्तु  विगत  वर्ष  के
 307  रिक्त  स्थान  समाप्त  क्र  अनारक्षण  का  समर्थन  वे  लोग

 करते  हैं  जो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  आरक्षण  नीति  से  होने  वाले  लाभ  से

 बंचित  रखना  चाहते  हैं  ।
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 महोदय  पोठासीन

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेड्डो  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  आप  किस  आधार  पर  इन

 तथ्यों  और  आँकड़ों  को  बता  रहे  हैं  ?  क्‍योंकि  मैंने  संघ  लोक  आयोग  की  रिपोर्ट  से  उद्धुत  किया

 था  ।  मैं  केवल  इसी  से  उद्धत  कर  सकता  था  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  आप  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  रिपोर्ट  से  केवल  प्रशासनिक  सेवाओं

 की  परीक्षा  के  बारे  में  उद्धत  कर  रहे  दुर्भाग्ययवश  आप  केवल  प्रशासनिक  सेबा  परीक्षा  के

 आँकड़ों  को  उद्धुत  कर  रहे  थे  |  सम्भवत  प्रशासनिक  सेवा  परीक्षा  ही  एक  ऐसी  परीक्षां  है  जिसके

 द्वारा  प्रतिवर्ष  अनसचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती  होती  है  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि  समूह  सेवाओं  में  हम  करीब  800-900  उम्मीदवारों  का  चयन  करते

 हैं  ।  हम  निक  सेवा  परीक्षा  के  बारे  में  ही  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के

 लिये  20  लड़कों  या  लड़कियों  का  तथा  भारतीय  प्रुलिस  सेवा  के  लिये  लड़कों  या  लड़कियों  का

 चयन  बड़ी  आसानी से  किया  जा  सकता  परन्तु  यह  समस्या  का  समाधान  नहीं  है  ।  हम  भारत
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 सरकार  के  समूह
 से  लेकर  समह  तक  की  भर्ती  प्रक्रिया

 बात  है.कि  आपका  ध्यान  एक  ऐसे  पृष्ठ  पर  गया  है  जो  सिर्फ  प्रशासनिक  सेवा  परीक्षा  के  बारे

 मेरे  प्रास  इस  सरकार  के  तीन  वर्षो  के  आँकड़े  मुझे  विश्वास  है  कि  पहले  स्थिति  इससे
 खराब  थी  ।  मैं  आपको  1985,1986  और  1987  के  दौरान  समाप्त  किये  गये  आरक्षणों  की  कुल

 संख्या  तथा  कुल  आँकड़  बता  रहा  हूँ  जिसका  मतलब  है  कि  अनारक्षण  बहुत  पहले  शुरू  हो  गया

 समूह  में  अनुसूचित  जातियों  के  30  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  46  पद  समाप्त  कर  विये
 गये  ।  समह  में  अनुसचित  जातियों  के  50  और  अनुसचित  जनजातियों  के  39  पद  समाप्त  कर
 दिये  गये  ।  मैं  इसे  समझ  सकता  हूं  ।  समूह  में  अनुसचित  जाति  के  1817  तथा  अनूसचित
 जातियों  के  573  रिक्त  स्थान  समाप्त  कर  दिये  गये  जहां  तक  समूह  का  संबंध  मैं  इसे  समझने
 में  असमर्थ  हें  ।  समूह  में  अनुसूचित  जातियों  के  446  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  315
 स्थान  समाप्त  कर  दिये  गये  ।  मुझे  बताइये  कि  इस  देश  में  यह  कहने  का-क्या  औचित्य  है'कि  समूह
 ग़ਂ  के:फ्दों  को  भरने  के  लिये  आपको  कोई  उपयुक्त  उम्मीदवार  नही  मिला  ।  मैं  समझता  कि  सम

 में  किसी  ऐसे  पद  के  बारे  में  हूं  जिसके  लिये  विशेष  अहंताओं  की  आवश्यकता
 समंवतः  यह  तक  दे  सकते  हैं  कि  मुझे  अनसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  उपयत्त
 उम्मीदवार-नहीं  मिला  ।  यद्यपि  मैं  इस  तक  को  नहीं  परन्तु  फिर  भी  इसे  समझ  सकता

 परन्तु.सम्‌ह  और  के  बारे  में  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  हूँ  और  न  ऐसा  मानता  हूँ  ।

 प्रो  ई०  अय्फ्पू  रेडडो  :  इसका  आशय  यह  है  कि  आप  अपने  उन  अधिकारियों  को  इसके  लिए
 खिम्सेदार  रहे  हैं  जो  इन  उम्मीदवारों  की  भर्ती  करते  हैं  ।

 श्री  पो०  चिदमश्यरस  :  मैं  किसी  निहितार्थ  से  नहीं  कह  रहा  हूँ  मैं  उस  ब्यवस्था  के  रे  में
 बता  रहा  हूं  जिसके  श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  सदस्य  हैं  तथा  मैं  भी  उसी  का  सदस्य  हूं  फरन्तु  आप
 अधिक  पुराने  सदस्य  हैं  ।  इस  प्रणाली  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लोगों  को

 भर्ती  के  विरुद्ध  एक  अन्तनिहित  पूर्वाग्रह  है  ।  परन्तु  यह  हृष्टिगोचर  हीं  है  ।  ऐसा  केवल  केन्द्रीय
 सरकार  की  सेवाओं  में  ही  नही  ऐसा  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  तथा  राज्य  सरकारों  में
 ओर  फ+भी  प्यधिक  है  ।  अनसचित  जातियों  और  जनजातियों  को  किसी  न  किसी  बहाने  से  वंचित  रखने

 धाशी  इस  व्यब्रस्था  के  विरुद्ध  विद्रोह  करने  का  समय  आ  गया  है  ।  मैं  आपके  प्रश्न  का  जबाब  दे  रहा

 हूं  ।  आपने  कहा  कि  यह  अप्रासंगिक  प्रयास  है  ।  मैं  इसका  प्रतिबाद  करता  हूँ  ।  यह  अआससंगिक  प्रयास
 नहीं  है  ।  यह  कित/बी  कार्यवाही  नहीं  है  ।  यह  ज्वलंत  समस्या  है  ।  यह  गम्भीर  समस्या  यह  ऐसी
 समस्या  जिसके  लिए  हमें  शर्म  आनी  चार  हमें  इससे  दिखावटी  अननय  तथा
 अपील  से  नहीं  निपटना  मैं  मानता  हूँ  कि  ये  सब  भी  आवश्यक  परन्तु  हमें  प्रशासदिक
 सेवाओं  में  भर्ती  के  लिये  समूची  प्रक्रिया  में  परिबर्तन  करना  चाहिए  ।  यही  कारण  है  कि  हमने
 रक्षण  पर  तुरन्त  रोक  लगा  दी  है  ।  हमारे  विचार  से  समूह  में  स्थिति  गम्भीर  हमने  इस

 प्रधिकार  को  अपने  पास  रखा  है  ।  उसे  अब  कार्मिक  मन्‍्त्रालय  में  केन्द्रित  कर  दिया  गया  है  तथा

 प्रधान  मन्‍त्री  उसके  प्रभारी  मन्त्री  हैं  और  जब  तक  हम  पूरी  तरह  संतुष्ट  नहीं  हो  जायेंगे  कि उस  फ्द

 लिए  क्त  जाति  या
 अनुसूचित  जनजाति  का  भी  उ्दुक्त  उम्मीदवार  नहीं  मिला  है  तब

 तक  हम  समूह  में  भी  अनारक्षण  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।
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 समूह  और  के  बारे  में  मैं  स्पप्ट  करना  चाहता  हूँ  कि।हम  इस  सता  को  शहीं
 मानते  ।  हम  इस  तक  को  अस्वीकार  करते  हैं  कि आपको  समह  और  के  रिक्त  स्थानों
 को  भरने  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उपयुक्त  व्यक्ति,नहीं  मिल्ले हैं  ।
 इसलिए  इन  रिक्त  स्थानों  को  भः  प्रों  के  अनुरूप  भरने  के  लिए  हमें  सरकार.के  ऐसे  प्रत्येक

 प्रत्येक  प्रत्येक  सचिव  और  प्रत्येक  अधिकारी  द्वारा  जिन्हें  भर्ती  के  रत  लए
 ठहराया  गया  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारी  का  हर  संभव  रूप

 से  पता  लगाने की  आवश्यकता  होगी  हु

 इस  संबंध  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  घोषणा  करना  चाहता  हूँ  ।  सरकार  ने  अनुसूचित  जातिग्ों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  नियत  रिक्त  स्थानों  की  बकाया  संख्या  को  पूरा  करने  के  लिए

 विशेष  भर्ती  अभियान  चलाने  का  फंसला  किया  है  ।
 |

 2.00  स॒०  प०

 मन्त्री  ने  निदंश  दिया  है  कि  सरकार  के  कार्यक्रेष  में  ऐसेर्च  जक्ने  रिक्सਂ  स्थान  के

 उनके  लिए  संबंधित  मन्त्रालय  और  विभाग  |  989  को  विशेष  ४  र्ती  शुरू  करें  औरे
 यह  प्रक्रिया  तीन  महीनों  अर्थात्‌  3।  अगस्त  1989  तक  पूरी  कर  जो  संत्र
 लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भरे  जायेगे  के  लिए  मैंने  कल  प्रधानमन्श्री  के  निर्देश  के  सब्ध्भ
 में  लिखा  है  कि  रिक्त  स्थानों  की  बकाया  संख्या  को  इन्हीं  तीन  महीनों  की  अवधि  अर्थात

 1  1989  से  31  1980  तक  पूरा  कर

 मैंने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अध्यक्ष  से  विचार  विमर्श  किया  तो  वह  भी  भर्ती  कोतेजज़्से

 के  लिए  सहमत  हो  गए  ताकि  इसके  संबंध  में  सरकार  की  नीति  क्रियान्वित  की  जा:सके  भर  -3.1

 1989  से  पहले  इस  काय॑  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 स्थानों  की  इस  बकाया  संख्या  के  पूरा  होने  से  अनुसूचित  जाति/अनुसधित्त  जनजमति

 री
 ।

 हृद  तक  आबकांक्षाय  पूरी  हो  सकेगी  ।' के  समुदायों  की  क

 श्री  शाहबुद्दीन
 और  डा०  राजहंस  ने  पूछा  था  कि  इस  नीति  को  कब  तक  जारी  रखा

 हमारा  जबदब  बहुत  स्पप्ट  है  कि  जब  तक  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के.अति  भेदभाष

 समाप्त  नहीं  होगा  और  उनका  पिछड़ापन  दूर  नहीं  हो  तब  तक  इसे  जारी  रखा

 हमें  इस  निर्णय  को  लेने  में  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।  फिसी  राष्ट्र  के  लिये  40  कब  कोई  लम्बा  सभय

 नहीं  होता  ।  स्वतन्त्रता  के
 200  वर्षों  बाद  भी  प्रभेरिका  से  अश्वेतों  के  लिये  सकारात्मक  कार्यक्रम

 शुरू  करने  पड़े  हम  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजादियों  को  रोजगार  में  विशेष  आरक्षण

 देने  वाले  इन  उपायों  को  तब  ठक  लागू  करेगे  जब  तक  सरकार  और  संसद  यह  अनुभव  करेगी

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  के  प्रति  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  और  घ्रछड़ेपन  के

 कारण  वे  तरक्की  नहीं  कर  पा  रहे  हैं

 श्री  तरुण  कांति  घोष  और  अन्य  सदस्यों  ने  प्रशिक्षण  के  बारे  में  पूछा  हमने  सरीक्षा-पू्॑
 96  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  मैंने  माननीय  सदस्यों  की  यह  टिप्पणी  नेट  कर-लो  है'फकि

 इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रवेश  के  लिए  आयु  सीमा  बढ़ाई  जानी  चाहिए  यह  मम्भी:को
 बता  दगा  और  देख  गा  कि  क्या  किया  जा  सकता

 का

 '$3
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 जहाँ  तक  ऐसे  उम्मीदवारों  के  प्र  शिक्षण  का  संबंध  मेरे  पास  कल्याण  मन्त्रालय  का  वह  पत्र

 है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  वर्ष  1986  और  1987  के  दौरान  विभिन्न  प्र  तियोगी  परीक्षाओं  के  लिए

 अनसचिल  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  क्रमशः  5,525  और  7,398  उम्मीदवारों  को

 प्रशिष्रण  दिया  गया  ।  यह  पर्याप्त  नहीं  मैंने  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  को  लिखा  है  और

 यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूँ  कि  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्र  ओर  अधिक  संख्या  में  स्थापित

 किये  जायें  तथा  अनुसुचित  जातियों/अंनुसूचित  जनजातियों  के  और  अधिक  उम्मीदवारों  को

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रवेश  दिया  जाए  ।

 एक  प्रश्न  पूछा  गया  कि  पदोज्नति  में  अनारक्षण  क्‍यों  नहीं  किया  जाता  हमने  इसकी

 जांच  की  पदोन्नति  में  अनारक्षण  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्‍योंकि  पद्धोन्नति  मल  संवर्ग  से

 होती  है  ।  पदोन्नति  के  विचारार्थ  तथा  व्यक्तियों  को  रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्रादन  करने  के  बारे

 में  हमने  सख्त  नियम  बनाये  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  इस  आरक्षण  के  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कौन  आता  है
 और  आरक्षण  के  क्षेत्र  के  साथ  वास्तव  में  बहुत  कम  तब्दीली  या  हेराफेरी  कर  सकते  जब  तक

 हम  जानते  हैं  कि  आरक्षण  के  क्षेत्र  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  उम्मीदवार  कोई  यह

 नहीं  कह  सकता  कि  उन  पदों  के  लिए  प्रशिक्षित  उम्मीदवार  नहीं  हैं  इसलिए  उनका  आरक्षण  समाप्त

 कर  दिया  पदोन्नति  की  रिक्तियों  में  आरक्षण  समाप्त  करने  की  शक्ति  मन्त्रालयों  और

 विभागों  को  दी  गई  हैं  ।  लेकिन  हम  स्थिति  पर  निगरानी  रख  रहे  हैं  ।  यदि  हमें  लगा  कि  इस  शक्ति

 का  दृरुपयोग  हो  रहा  है  और  यदि  तीन  महीने  के  अवधि  में  बकाया  रिक्तियों  को  भरा  नहीं  जता  है

 तो  हम  इस  शक्ति  को  एक  भनन्‍्त्रालय  में  केन्द्रित  करने  पर  विचार  कर  सकते  लेकिन  मैं  नहीं

 समझता  कि  ऐसी  स्थति  उत्पन्न  होगी  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  अत्यन्त  स्पष्ट  निर्देश  दिया  है  और  मुझे  पूर्ण
 विश्वास  है  कि  तीन  महीने  के  अन्दर  डी  पी  सी  की  बेटक  बुलाई  जाएगी  और  31  1989  से

 पहले  ही  पदोन्नति  के  कोटे  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  की  वकाया  पड़ी  रिक्‍तयां  भर  दी  जायेगी  ।

 किसी  सदस्य  ने  कहा  था  कि  हमने  अभी  तक  अनुसूचित  जाति/जनजाति  से  सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्यमों  में  निदेशक  नियुक्त  नहीं  किए  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हुए  अत्यन्त  खुशी  है
 कि  हमने  यह  प्रक्रिया  अभी  शुरू  की  है  और  अनसचित  जाति/जनजाति  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों
 के  बोड  में  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  निदेशक  नियुक्त  करने  के  लिये  कुछ  नामों  के  अनुमोदन  क

 कार्य  अन्तिम  चरणों  में  है  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में  यह  कहा  गया  था  कि  यह  एक  चुनावी
 पैँतरेबाजी  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बात  श्री  तम्पन  थामस  ने  ही  कही  यह  मुद्‌  दा  किसी
 अन्य  सदस्य  ने  नहीं  इसलिए  मैं  समझता  हूँ  कि  श्री  तम्पन  थामस  की  इस  बात  को  रह
 करनें  में  हर  उ््याक्ते  मेरे  साथ  लेकिन  मैं  श्री  तम्पन  थामस  को  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  आरक्षण  का  महा  7
 अक्टूबर  1985  को

 कामिक  मन्त्रालय  में  भेरे  आने  से  ही  दिमाग  में  जहां  तक  अ  समाप्त  करने  पर  रोक
 :  लगाने  का  सम्बन्ध  स्वयं  मेरे  मन्त्रालय  में  मैंने  आँकड़ों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  10  जून  1988

 यह  निर्णय  लिया  कि  हमें  आरक्षण  समाप्त  करने  पर  रोक  का  प्रस्ताव  करना  चाहिए  जो  किसी
 के  भी  चुनावों  के  बारे  में  सोचने  से  बहुत  पहले  22  1988  को  प्रधान  मन्‍्त्री  को  एक

 रे
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 सब्जिमट्डलीय  पत्र  गय  ।  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  29  1988  को  अनभोदन  कर  दिया  ।
 इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  हमने  संसद  के  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित  की  थी  ।
 दिसम्बर  1988  में  उनकी  रिपोट  आई  1  एक  जनवरी  1989  को  हमने  अपने  विचारों  अन्तिम
 रूप  दिया  ।  1989  के  अन्त  में  संसोधित  मन्त्रिमण्डलीय  पत्र  प्रधान  मन्त्री  को  भेजा  गया
 और  प्रधानमन्त्री  ने  फरवरी  1989  में  इसे  अनुमोदित  कर  इस  प्रकार  इसे  चुनावी

 पैतरेबाजी
 नहीं  कहा  जा  हमने  मामले  पर  गम्भोरता  पूर्वक  विचार  किया  है  और

 ध्यान
 विचार  करने  तथा  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने

 आरक्षण  समाप्त  करते  पर  रोक  लगाने  का  यह  साहसिक  कदम  उठाया  यह  पिछली  सरकार
 के  सम्मुख  था  लेकिन  इस  पिछली  सरकार  ने  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 अन्त  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  घोषणा  करना  चाहूंगा  |

 श्री  तम्पन  थामस  :  मैंने  दूसरां  महा  उठाया  है  जो  कि  धर्म  परिवर्तन  करने  वाले
 लोगों  और  उनकी  दशा  के  बारे  में  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  मामले
 में  उनकी  नीति  क्‍या  है  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  श्री  एक  वकील  होते  हुए  उत्तर  जानते  हैं  लेकिन
 फिर  भी  वह  मुझसे  यह  उत्तर  जानना  चाहते  मुझेਂ  उन्हें  बताने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  यह
 इस  वाद-विवाद  के  क्षेत्र  के  अन्तंगत  नहीं  है  |  इस  पर  संवंधानिक  रोक  है  ।  संविधान  केवल  हिन्दुओं

 और  सिखों  में  अनुसचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  म  न्‍्यता  देता  यह  स  वंधानिक
 व्यवस्था  इस  मुह  का  उत्तर  मेरे  पास  उपलब्ध  थोड़े  से  समय  में  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 यह  एक  व्यापक  प्रश्न  है  !  धर्म  परिबतंन  करने  वाले  लोगों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  को  मान्यता  देने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना  श्री  थामस  इससे  अच्छी
 तरह  अवगत  हैं  ।  उन्हें  यह  मुदृदा  उपयुक्त  समय  पर  उठाना  चाहिए  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार

 उत्तर  देगी  ।

 अन्त  में  मैं  एक  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  घोगगा  करना  चहूँगा  ।  यह  एक  मुख्य  निर्णय

 है  जो  हमने  प्रधान  मन्त्री  की  अनुमति  से  लिया  इस  मामले  पर  भी  मुझे  काफी  चिन्ता  थी  और

 इस  पर  मैंने  अपनी  पहली  टिप्पणी  14  अक्टूबर  1986  को  दर्ज  की  तब  मैंने  कि  अनुधूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कोटे
 के  अन्तर्गत  एक  विशिष्ट  तरीके  समावेश  किया  जा  रहा  था  और  मुझे  लगा  कि  यह  गलत है  मैं  कुछ
 राज्यों  द्वारा  अपनाई  जा  रही  प्रथा  को  जानता  हूँ  ।  मुझे  लगा  कि  केन्द्र  सरकार  में  अपनाई  जा  रही

 प्रथा  मेरे  विचार  के  मुताबिक  उचित  नहीं  थी  ।  निःसन्देह  हमारे  तर्क  की  सत्यता  को  जानने  के  लिये

 हरेक  को  बाध्य  करने  में  काफी  समय  लगा  मुझे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 आयुक्त  के  25  वें  प्रतिवेदन  की  सिफारिश  64  तथा  26  में  प्रतिवेदन  की  सिफारिश  संख्या

 78  का  समर्थ  प्राप्त  मुझे  प्रधान  मन्त्री  को  धन्यवाद  देना  यह  बात  उनके  ध्यान  में
 लाई  गई  और  इस  विस  गति  के  बारे  में  बताया  उन्होंने  संहर्ष  इस  मुहँ  पर  गौर  किया  और

 कहा  :  आगे  कार्यवाही  कीजिए  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  विस  गति  इस  विद  से
 निपट  रहे  पहले  के  सभी  मन्त्री  यही  समझते  थे  कि  यहू  प्रथा  सही  थी  ।  लेकिन  मेरा  मत  इससे
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 पी०  चिदम्ध सम  ]
 भिन्‍न  इसे  इस्र  स्थिति  तक  आने  में  काफी  समय  लगा  लेकिन  म्‌झे  खुशी  है  कि  मैं  आज॑
 इसे  निर्णय

 की
 घोषणा  करने  में  समर्थ  हो  सका  अभी  तक  सीधी  भर्ती  के  एक

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  का  उम्मीदवार  अपनी  स्वयं  की  योग्यता  के  आधार  पर  चुने  जाने  पर
 क्सिीਂ  कम  मानंक  के  बगैर  ही  अनुसचित  जाति  अथवा  अनुसूचित  जनजाति  जो  भी  वह
 आरक्षित  रिक्‍्तਂ  स्थान  पर  नियुक्त  स्थान  पर  नियुक्त  दिखाया  जाता  था  |  शेष  रिक्त  आरिक्षत
 स्थानों  की  आरक्षण  की  योजना  के  म॒ताविक  बाकायदा  चयन  किये  अनुस  चित  जाति/जनजाति  के

 उम्मीदवारों  से भरा  जाता  यह  प्रश्न  गया  कि  क्‍या  सामान्य  उम्मीदवारों  के  साथ

 प्रतियोगिता  में  अपनी  योग्यता  के  आधार  पर  चुने  गये  अनुस्‌ चित  जाति/जनजाति  के  उम्मीदवार  को
 आरक्षित  रिक्त  स्थान  पर  समायोजित  किया  जा  सकता  है  कुछ  राज्यों  ऐसे  उम्मीदवारों  को
 आरक्षित  रिक्त  स्थानों  पर  समायोजित  नहीं  किया  जाता  है  लेकिन  उन्हें  सामान्य  उम्मीदवारों  के
 साथ  योग्यता  के  आधार  पर  रखा  ज्जाता  है  ।

 मँझें  सके  की  यह  स चित  करते  हुए  खुशी  है  कि  प्रधानमन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  नीति  में

 परिवर्तन  करने  का  फैसला  किथा  है  ।  अब  के  अनुस  चित  जाति/जनजाति  के  जो  उम्मीदवार

 य्रोग्मरता-के  - आधार  पर  बिना  किसी  रियायत  के  प्रतियोगिता  में  सामान्य  श्रेणी  के  उम्मीदवारों  के

 प्ताथ्  जाते  आरिक्षत  रिक्त  स्थानों  पर  समायोजित  नहीं  किया  जाएगा  ।  योग्यता  सूची
 में  स्थान  सामान्य  उम्मीदवारों  के  साथ  ही  अनुस्‌ चित  जाति/जन  जाति  के  लिये

 रिक्त  स्थयनों  को  आरक्षण  की  योजना  के  अनुसार  अलग  से  अनुस  चित  जाति/जनजाति
 समुदायों  में  से उपयुक्त  उम्मीदवार  चुनकर  भरा  यह  नीति  इस  बात  को  मान्यता  देने  के

 उद्दे  श्य  से  लाई  गई  है  कि  अमुस  चित  जाति/जनजाति  के  उम्मीदवारों  में  ऐसे  उम्मीदवार  भी  होते
 हैं  जो  योग्यता  के  आधार  पर  चने  जाते  इसलिए  उन्हें  अनुसूचित  जाति/जनजाति

 समुद्राय़ों  कें  लिये  आर्फक्षत  किसी  भी  रिक्त  स्थान  को  भरा  हुआ  नहीं  दिखाया  जा  सकता  ।  इस
 उपाय  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  अन्ततः  चने  गये  ऐसे  उम्मीदवारों  की  संख्या  आरक्षण  के

 प्रतिशत  से  अधिक  होगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  इस  निर्णय  का  स्वागत  करेगी

 अन्त  में,.मैं  कह  कर  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  हूं  कि  अनुसचित  जातियों  और

 अनुम्मूचित  जतजातियों  के  प्रति  भेद  भाव  की  इस  बुराई  के  साथ  हम  हजारों  वर्षो  तक  रहे  हैं  ।
 आंज  भी  लोगों  में  इन  वर्गों  के  विरुद्ध  सामाजिक  भेद  भाव  जारी  हमारी  यह  उम्मीद  है  कि
 एक  द्विन  अनुस्‌ चित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सभी  लोग  अदसर  तथा  उन्नति
 के'मामले  में  समानता  का  लाभ  उठायेंगे  ताकि  हम  निश्चित  रूप  से  सैंकड़ों  वर्षों  के  भेद  भाव  की

 दुखद  तथंय  दिल.दहलाने  वाली  बातें  भुला  सकें  ।
 उस  दिन  के  आने  तक  सरकःर  में  हम  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसंचित  जनजातियों  के  पक्ष  में  सुरक्षात्मक  अन्तर  रखने  तथा  सकारात्मक  कदम
 उठाने के  अति  वचनबद्ध  है  ।  ।

 “ओीडो०:बी०  पाटिल  :  मण्डल  आयोग  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 चिदम्बरम  :  आज  का  यह  विषय  नहीं  है  ।
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 महिलाओं  पर  अत्याचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  महिलाओं  पर  अत्यचार  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करेगी  ।
 रथ

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  उपाध्यक्ष  मैं  महिलाओं  पर  अत्पाखारों
 के  विषय  पर  इस  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  मैं  देख  रहा  हं  कि  समाज  कल्याण  मन्त्रीं  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मन्त्री  ध्यान  में  रखेंगे  औ  ना  जी  भी  यहां  हैं  ।
 )

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 शीला  :  मैं  तो  उनमें  से  एक  हूँ  जिन  पर  अत्याचार  होते  हैं  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  :  वह  महिलाओं  का  प्रतिनिधित्व  करती  हैं  और  मैं  अत्याचारों  का  -।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामबालिया  :  शीला  वहन  इतनी  मेहरबान  हैं  कि  अद्रासिटोज  की  बात
 देखना  तो  क्या  उनके  बारे  में  हम  सुन  भी  नहीं  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  इस  गम्भीर  विषय  को  सर्देन  के  सामने  उठाने  का  मझे  मौका  मिला
 मैं  अपने  आपको  खशकिस्मत  समझता  हूँ  ।  महिलाओं  के  खिलाफ  जो  अत्याचार  होते  बहुत
 अफसोस  की  बात  है  कि  जिस  भारत  वर्ष  में  सीता  माता  की  होती  महाभारत  में  उच्चतम
 इखलाक  दिखाने  के  लिये  जिस  माता  की  दात  की  गई  जहाँ  बड़ी  बड़ी  यौद्धा  बहनें  पैदा  हुई

 जहां  स्त्रतन्त्रता  संग्राम  में  आऑंपी  की  रानी  लक्ष्मी  बाई  पैदा  हुई  भारत  वर्ष  का  कायाकंसप
 करने  वाली  बड़ी-बड़ी  महिलाओं  का  जहां  जिक्र  वहां  पर  यह  बहुत  अफसोस  की  बात  है  ।

 > जिस  भारत  वष  में  गुरुग्रंथ  साब  में
 गुरूनानक  देव  जी  ने  यह  कहा  है

 इस  क्यों  मन्दा  जिस  जमे  राजान

 वह  मां  जिसने  राजाओं  को  जन्म  दिया  हो  |  को  जन्म  दिया  उसको  मन्दा  क्‍यों

 कहा  बहुत  अफसोस  की  बात  है
 कि

 इस  देश  में  महिलाओं  पर  अत्याचार  हो  रहे  बढ़ते

 जा  रहे  हैं  ।

 मैं  यहां  जिक्र  करना  चाहता  हूं  :

 ]
 श्री  पाटिल  के  एक  प्रश्न  के  लिखित  उत्तर  में  श्री  चिदम्बरम  ने  कहा  था

 1986  में  बलात्कारों  के  मामलों  की  संख्या  7308  शी  जो  1988  में  बढ़कर  12036  हो  गई
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 बलवंस्तसिंह

 चिदम्ब रम  साहब  का  यह  स्टेटमेंट  है  कि  वह्‌  ज्यादा  हुए  मैं  समझता  हूं  औरतों  पर  जो  जुल्म
 होते  वे दिल  दहला  देने  वाले  हैं  ।  बिहार  में  जहानाबाद  का  जिक्र  है  :

 हमझावरों  ने  बन्द्रक  की  नोंक  पर  महिलाओं  के  साथ  अनेक  बार  बलात्कार  किया  ।  प्रतिरोध  करने
 का  प्रयास  करने  वालों  को  पीटा  इस  भयानक  अपराध  के  बाद  बदमाशों  ने  गरीब

 मजदूरों  का  नकदी  तथा  समान  लूट  लिया  ।  वे  हवा  में  गोली  चलाते  हुए  तिताई  बीघा  गांव  की
 तरफ  चले  गए  ।  बदमाशों  को  रोकने  का  प्रयास  करने  वाले  भट॒टे  के  चौकीदार  मुस्तीचक  के  हरदेव
 यादव  को  मार  डाला

 यह  पोजीशन  है  कि  और  पुलिस  वालों  ने  कोई  मदद  नहीं  की  ।  सरकार  के
 पास  कानून  है  और  लोगों  की  दी  हुई  बहुत  बड़ी  शक्ति  सरकार  के  पास  सरकार  में

 महिला  मन्त्री  आफिअसं  भी  बहनें  लेजिस्लेचर  में  भी  बहनें  हैं  और  हम  सारी  दुनियां  में
 महिलाओं  की  हिफाजत  के  लिए  जाने  जाते  हैं  ।  हमारी  मान्यता  है  कि  हम  महिलाओं  की  हिफाजत
 करते  हैं  ।  इसके  बावजूद  इतना  जुल्म  इस  देश  में  महिलाओं  और  वहनों  पर  हो  तो  इससे  ज्यादा
 बदकिस्मत  और  शम  की  बात  और  कोई  नहीं  हो  सकती  ।  भारत  में  हम  स्त्री  जाति  के लिए  अपना
 सिर  इज्जत  से  झुकाते  महिलाओं  का  रोल  क्‍या  है  ।  जब  छोटी  बच्ची  होती  है  तो  भाई  के  लिए
 आशीर्वाद  मांगती  जब  युवा  होती  है  तो  पति  के  लिए  आशीर्वाद  मांगती  और  जब  मां  बनती  है
 तो  इन्सानियत  को  जिन्दा  रखने  के  लिए  अपने  शरीर  की  कुर्बानी  देती  इसके  बाव  जूद  डाउरी  ,

 की वजह बहनों की कमजोरी और गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर जिस जुल्म के वरण से हम गुजर रहे उस्त संबंध में कुछ जिक्र करना चाहता हूं : ] महिलाओं के विरुद्ध होने वाले 75% अपराध पुलिस तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा किये जाते राजनंतिक शक्तियां भी इनका बचाव करती हैं । इन बातों को मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता राजनीतिक लोग उच्च लोगों की रक्षा करते हैं जो उन पर जुल्म क रते यह्‌ चीज हमारी देश की हमारे देश के गौरव ओर प्रसिद्धी के खिलाफ पर अत्थाचार होते मडर होते इलीगल डिटेशन होते रेप होते सेक्सुअल मिसयूज होता फिजिकल हैरासमैंट होता यही नहीं प्रेगनेंट मदर्स और नर्सिंग मद के खिलाफ भी जुल्म की बातें देश में चल रही मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि विज्ञापनों के जरिये महिलाओं के चित्रों का प्रयोग किया जाता है वह भी स्त्री जाति की मान्यताओं और उसका रिसपेक्ट के खिलाफ जुल्म क्‍या साबुन की फरोख्त के तेल की फरोख्त के लिए दुकातदारी चल।ने के क्‍या मुनाफा कमाने के लिये हम इस देश की पवित्र
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 इज्जत  और  इन्सानियत  का  गौरव  महितज्ञाओं  और  बहिनों  के  चित्रों  को  नुमाइश  होबे  देंगे  ।
 भी  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  जुल्म  कहां  पर  नहीं  है  ।  छोटे-छोटे  काम  घंधों  में  लगी  महिलाओं  का
 शोषण  होता  है  और  उनके  स्वाभिमान  का  शोषण  होने  की  भी  दास्तानें  सती  प्रथा  को  मैं
 रिक  मडंस  आफ  वमिन्स  मानता  हूँ  ।  इस  महान  देश  को  परम्पराओं  में  सती  जेसी  गुनाहगार  चीज
 कभी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  कुछ  लुटेरा  लोगों  ने  जो  समाज  के  मालिक  उन्हींने  यह  प्रथा  चल

 जब  पति  की  मृत्यु  होगी  तो  युवा  महिला  को  गहने  सुहाग  बिन्दी  लगाकर  आग  में  छलांग
 लगानी  होगी  ।  उनका  ख्याल  रहा  होगा  कि  सड़  जल  जायेगी  तो  वह  उसकी  राख  से  सोने  के

 गहने  बाहर  निकाल  लेंगे  ।  यह  भी  लूट  का  तरीका  है  ।  सरकार  इस  पर  ध्यान  दे  ।

 ]

 पुलिस  को  सूचित  गई  दहेज  के  कारण  मौतें  1985  में  999  से  बढ़कर  1987  में  1787

 हो  गईं  ।

 गुजरात  में  दहेज  के  कारण
 मृत्यु  हो  रही  मैं  सदन  के  द्वारा  देश  को  बताना  चाहता  हूं

 कि  दहेज  प्रथा के  कारण  गरीब  लोगों  की  महिलायें  ही  नहीं  मरी  बल्कि  अमीरों  ने  भी  ऐसी

 जलाश्ृत की  है  ।

 श्री  बीर  सेन  अमीर  ही  मार  तें  गरीब  नहीं  मारता  है  ।

 श्रो  बलबम्त  सिह  रामवालिया  :  ठोक  बात  है
 ।

 ]

 रखप्र  विश्वविद्यालय  के  श्री  सक्सेना  ने  कहा  कि  भारत  में  दहेज  प्रथा  प्राचीन

 प्रथा  नहीं  लेकिन  दहेज  के  झगड़ों
 की

 घटनायें  और  फिर  इनसे  होने  वाली  घरेलू  हिंसा  और

 महिलाओं  की  मृत्यु  अपेक्षाकृत  शहरी  मध्यम  तथा  निम्न  मध्यम  श्रेणी  में  बढ़ी  एक  और

 पूर्ण  पहल  यह  है  कि  दहेज  की  शिकार  आमतौर  पर  परम्परावादी  उच्च  जाति  के  परिवारों  में  हैं

 जो  जाति  के  अन्दर  ही  विवाह  करने  की  प्रथा  का  पालन  करते  हैं  तथा  दहेज  के  कारण  हुई  मृत्यु  में

 अधिकांश  अर्थात  60%  ब्राह्मणों  में  ८  वैष्णव  समुदाय  20%  क्षत्रियों  में  तथा  अनुसूचित

 जातियों  में  09
 थी  ।

 इसलिए  सर  पोजीशन  यह  यहां  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  केरल  यूनिवर्सिटी  के

 मिस्टर  वर्गीस ने  एक
 स्टडी  की  जिसके  आधार  पर  उनका  कहना  है  कि

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  केन्द्रीय  सेवाओं  के  चिकित्सक  तंथा

 चार्टर्ड  एकाउटेंटों  के विवाह  का  बाजार  में  सबसे  अधिक  मूल्य  है  ।

 $9
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 आोसती  |  विभा  घोष  गोस्वामो  :  सिर्फ  गवनंमेंट  एम्पलायमेंट  में  ही  स्थिति

 दप्तरी  ॥हैंਂ  नहीं  ।

 लिहू  रामवासिया  :  मैं  यही  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  लोग  सरकारी  पोजीशन
 रहते  हुए  हाइयेस्ट  सैलरी  लेते  ही  शादी  के समय  भी  इनकी  कीमत  हाइयेस्ट  होती

 समाज  लोग  डंडे  के  जोर  से  इज्जत  हाइयैस्ट  प्राप्त  कर  लेते  यह  पोजीशन  है  ।  हमारे
 यहां  एक  बहुत  मशहूर  गाग्रिका  है  नरिन्दर  उनकी  लड़की  को  भी  उनके  दामाद  ने  जलाकर

 मार  दिया  ।  दामाद  भी  था  और  लड़की  भी  इसके  बावजूद
 ला  दिया  ।  जब  हमारे  समाज  की  पोजीशन  ऐसी  है  तो  यह  देखने  की  बात  है  कि  यहां  हम

 अधिकारों  की  बात  करते  उन  अधिकारों  को  कंसे  दिलायें  ।
 ह

 ]

 केन्द्रीय  ग॒ह  मन्त्रालय  के  विरुद्ध  अपराधों  में  वद्धि  के  संबंध  में  अनेक  परिपत्र  जारी  किए

 दुर्भाग्य  बल  कानत  तथा  परिफ्त्र  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  ।

 ]

 इसलिए  कानून  अब  भी  बहुत  से  बने  हुए  यहां  से  आडंर  भी  समय-समय  पर  जाते  रहते  हैं
 फिर  भी  इस  समस्या  का:समाधान  क्‍यों  नही  हो  यह  विचार  करने  का  प्रश्न  आज
 महिलाओं  की  स्थिति  हमारे  समाज  में  क्या  महिलाओं  पर  अत्याचार  इसलिए  होते  जो
 बुनियादी  कारण  मेरे  दिमाग  में  आया  मैं  उसे  सदन  के  साममे  रखना  कि  जुल्म  करने
 वालों  को  किसी  का  भय  नहीं  रह  गया  है  ।  होली  फंस्टिवल  पर  1988  में  लग  00  गुण्डों  ने
 दिल्‍ली  के  सेंट  स्टीफन  कालेज  और  हिन्दू  कालेज  की  सँकड़ों  लड़कियों  को  मोलेस्ट  लेकिन
 आज  तक  किंसी'को  सजा  नहीं  मिली  ।  वंसे  ही  दिल्‍ली  के  राइटस  में  भी  हुआ  ।  यदि  किसी  को
 सजा  हुई  हो  को  आप  बताइये  ।  जब  भी  देश  में  कहां  राइटस  होते  हैंतो  उसका  सबसे  ज्यादा
 शिकार  औरतें  ही  होती  हैं  ।  दिल्‍ली  में  1984  में  जो  राइटस  हुए  उसकी  वजह  से
 2200  के  लगभग  सिक्‍्ख  विडोज  हुईं  लेकिन  अ।ज  तक  200  के  अतिष्क्त  किसी  का  कुछ  नहीं

 किसी  ने  उनके  लिए  पहल  नहीं  की  ।  पंजाब  पुलिस  की  कहानी  रोज  अखबारों  में  आती
 बटाला  की  सस्‍्टोरीज  आती  है  कि  पंजाब  पुलिस  महिलाओं  पर  अत्याचार  कर  रही  उन  पर
 आरोप  लगाया  जता  है  कि  वे  टेररिस्टस  को  पनाह  देती  क्या  आप  कल्पन

 ्

 यदि  देस  टररिस्टस  47  राइफल  तेकर  राक़  को  खेतों  में  सोई  महिलाओं  से
 हमारे  लिए  खाना  बनाओ  तो  गोली  के  सामने  क्या  वे  खाना  ज्नाने  से  इन्कार  कर
 आप  हरਂ  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेशनल  बनिये  ।  अत्याचार  के  मामन  में  आज  18  से  25
 वर्ष  तक  की  महिलाओं  की  स्थिति  सबसे  ज्यादा  नाजुक  उन-पर  बहुत  अः  ४7२  होते  लगभग
 80  परसेंट  डौरी  डंध्स  18  से  25  वर्ष  तक  की  आयु  की  महिलाओं  की  होती  शेष  20  परसेंट
 में  35  साल  तक  की  आबु  की  महिलायें  आती  हैं  ।  मेरे  सामने  एक  बहुत  ही  अच्छी  चीज  आयी  है
 कि  इन्टर-कास्ट  मेरेजेज  में  डोरी  डेथ्स  बिलकुल  नहीं  होती  ।  मैं  समइ:ता  हूं  कि  हमें  इस्टर-कास्ट
 मंरेजेज  को  बढ़)वा  देना  चाहिए  इस  समस्या  का  अन्त  हो  सके  ।  एक  बात  और  कहना  चाहता
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 हैं  कि  कुछ  अंग्रेजी  पढ़ी-लिखी  अंग्रेजी  बोलने  वाली  वहनीं  या-कुछ  कड़ें  औह्दों परः  तेकल
 बहनों  की  सुरक्षा  करने  का  केवल  दायित्व  सोयायटी  का  नहीं  सोस्मयठी  का  फर्ज  उन
 अनपढ़  गांवों  में  रहने  वाली  गरीब  और  शहरों  में  रहने  वाली  गरीब  बहिनों  की  सोसायटी  में  हुकूमत
 की  सुरक्षा  करना  बहुत  जिम्मेदारी  है  और  वह॒त  बडा  फर्ज

 मैं  कहना  चाह  कि  हम  आखिर  करे  क्‍या  ।  मैं  5-6  देता  हूं  ।  मेरा
 पहला  सुझाव  यह  है  कि  डावरी  इंथ  और  एट्रोसिटीज  ऑन  विमून  और  बहनों  के  खिलाफ  अत्याक्म
 किसी  किस्म  का  उसके  लिए  पहले  इन्डीपेडेंट  अथॉरिटी  होनी  जो.उसके  मुकदमे  की
 पैरजी  इन्क्‍्वायरी  गिरफ्तारी  करे  ।  पुलिस  प्रॉसीक्यूशत  अथॉरिटी  इन्डीपेडेंट  हो  जिशको
 अख्तियाराज  हों  और  साथ  ही  समरी  ट्रायल  स्पेशल  कोट्स  में  हों  ।  चाहे  वे  रेप  के  केस  मोले
 स्टेशन  के  केस  डावरी  डेथ  के  केस  हैं  |  नम्बर  दो-बहुत  लोग  और  शादी  करने  के  पहली
 पत्नी  को  जलील  करने  के  धर्म  वदल  लेते  मुसलमान  बन  जाते  हैं  ।  बहुक्त  से  केसਂ
 जिनमें  धर्म  बदलने  के  काम  सिर्फ  इर्सा  हुयें  हैं  कि  उनको  दूसरी  शादी  करनी  है  ।

 ]
 मुस्लिम  निजी  कानून  के  अन्तर्गत  दूसरा  ह्‌
 बदलकर  किए  गए  विवाह  को  तब  तक  न्यायालय  में  वैद्य  नहीं

 ठहराया  जाए  जबਂ

 नी  के अपनी  पहली  पत्नी  को  तलाक  न  दे  दिया  हो  ।  दिल्ली  की  जामा  मस्जिद  प

 महत्वपूण  व्यक्ति  ने  कहा  है  के  एसे  हिन्द यू  को  इस्लाम  में  परिवर्तित  नहीं  करेंगे  मुस्लिम वह
 बनने  का  उद्देश्य  दुसरा  विवाह  करना

 इसमें  भी  आपको  बहुत  से  केस  मिलेंगे  और  ये  केस  पढ़े-लिखे  लोगों  में  ज्यादाਂ  हो  रहे  दूशरी
 शादी  करने  के  लिए  इजी  जो  रास्ता  निकाला  गया  है  वह  धर्म  बदलता  निकाला  गया

 तीसरा  सुझाव  मैं  यह  देता  हूं  कि  जो  विकटिम  जिस  पर  जुल्म  हुआ  है-आऔरर  ज़िसने
 जुल्म  किया  एट्रोसिटीज  की  उसके  खिलाफ  सरकार  डेमेज  का  मुकदमा  5  लाख  10
 लःख  जितना  हो  सकता  है  विक्टिम  की

 मदद  के  लिये  भारी  जुर्माना  ।  फंजावਂ  हाईकोर्ट
 के  एक  चीफ  जस्टिस  ने  गाइड  लाइनें  दी  हैं  लोअर  कोर्ट  उसको  गौर  से  देखा  छारीं

 जुर्माना  इन  एडीशन  टू  सज  जो  सजा  देनी  उस  सजा  के  अलावा  भारी  जुर्माना  औरे
 .  उस  भारी  जुर्मानें  की  ज्यादातर  रकम  विक्टिम  को  चली  जाए  ।

 चौथा  मैं  पृ
 ला  हूं  कि  आज  तक  कोई  एक  आफीसर  का  नाम  बताया  सरकार

 जिस  आफीसर  गो  इसलिए  अवाई  दिया  हो  कि  उसने  अपने  जिले  में  डाउरौं
 सिटीज  ऑन  इसके  बारे  में  बहुत  अच्छा  काम  किया  हो  और  उस  काम  से  उस  जिले  के

 इलाके  तहसील  सबर्डिवजन  के  लोगों  की  बहुत  इज्जत  बढ़ी  औरे  ठोस'उद'हरण  होਂ  खित्तलें
 जम  के  पंजे  से  छड़ाया  आज  तक  एक  भी  ऐसा  अवार्ड  नहीं  दिया  गया  बल्कि  इस्तके
 डिपरीत  जिन  आफीसरों  ने  कुछ  ऐसे  कदम  उठाये  जुल्म  को  रोकने  फूरत  होने
 से  पहले  तब्दील  कर  दिया  गया  |  इसलिए  मेरी  राय  यह  है  एक  ऐसा  तरीका  किया
 जाए  जिसके  अन्तगंत  हम  ऐसे  आफोसरों  को  शाकाशी  बहादुरी  का  इनाम  प्रोत्सहम

 जो  लोग  ऐसा  काम  करें  ।

 91
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 बलवन्तसिह

 डाउरी  डँथ  के  बारे  मान  लीजिए  लड़की  की  शादी  हो  गई  है  और  ससुराल  वाले  डाउरी

 मांग  रहे  तो  वह  लड़की  एक  चिट्ठी  भी  लिख
 दें

 तो  उसका  रिकार्ड  शुरू
 हो  जाना

 पुलिस  आफीसर  थाने  का  जिम्मेदार  हो  कि  पहली  चिट्ठी  आने  के  बाद  उस  को  रिकार्ड  करे  ।

 पहली  दर्फ  दहेज  मांगते  दूसरी  दर्फ  कुछ  और  तीसरी  दर्फ  मौत  पर  पहुंचते  इससिए
 डाउरी  डेथस  के  लिए  पुलिस  स्टेशन  वालों  को  पहली  दूसरी  तीस  री  शिकायत

 को  फाइल  बनाकर  रखना  चाहिए  ताकि  विटनेस  के  तौर  पर  वह  पेश  हो  सके  ।  फैमिली  के  मंम्बरों

 को  टेरिस्टस  एक्टिबिटीज  में  जितने  भी  18  वरस  के  ऊपर  के  मेम्बर  हैं  जो  अपनी  बहू  को

 इत-ला  को  मार  देते  उनको  हाबंरिंग  दी  क्रिमिनल्स  मान  लिया  मदर-इन-ला  डाटर-इन

 ला.मारती  है  तो  उसके  लिये  फंमिली  मंम्बर  को  2,  2  और  3  बरस  टेरिस्टस  एक्ट  में  कद

 किया  जाये  इसके  बर्गर  यह  नहीं  रुकेगा  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 कुमारो  भमता  बनजों  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  रामृवालिया  को  बधाई  देना

 बाहती  हूं  जिन्होंने  इस  महान  सदन  में  यह  चर्चा  उठायी  है  ।
 ह

 हमें  भारतीय  महिलाओं  पर  गयव॑  है  जिन्होंने  इतिहास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभायी  है  अगर  आप
 प्राचीन  भारतीय  इतिहास  को  पढ़ें  तो  आप  पाएंगे  कि  भारतीय  महिलाओं  जैसे  दयमन्ती
 छाना  सती  अरुन्धती  तथा  अन्य  महिलाओं  ने  अमिट  छाप  छोड़ी  है  ।  आप

 कालीन  इतिहास  को  देखें  तो  जहां  आरा  रोशन  आरा  न्रजहाँ  बेगम  और  अन्य  प्रसिद्ध

 महिलाओं  ने  महान  भूमिका  निभायी  हमारे  वर्तमान  इतिहास  में  अगर  आप  देखें  तो  कमला
 बसन्‍्ती  माताग्गी  हाजरा  और  इन्दिरा  गांधी  ने  महान  भूमिका  निभायी

 स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  पर  बहुत  गवं  जिन्होंने  देश  के  लिये  अपने  जी

 का  बलिदान  कर

 मे ड़ हट  ।
 -॥ जे

 भारत  में  पिछड़े  नागरिकों  में  सबसे  बड़ा  वर्ग  महिलाओं  का  यह  सच  है  कि

 म्रहिलाओं  पर  दिन  प्रतिदिन  अत्याचार  बढ़ते  जा  रहे  कभी  दहेज  के  कभी  मारपीट  के
 कभी  बलात्कार  के  कारण  और  कभी  अन्य  प्रकार  से  उन  पर  अत्याचार  होते  हमारे

 प्रधान  श्री  राजीव  महिलाओं  को  ऊपर  उठाने  का  भरसक  प्रयास  कर  रहे  वह
 महिलाओं  के  अधिकारों  के  बारे  में  गम्भीरता  से  सोचते  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  अगर
 महिलायें  पीछे  रह  जाती  हैं  तो  सदी  की  ओर  अग्रसर  हमारे  कदमों  को  धक्का  लगेगा  ।

 आज  हम  वास्तविकता  में  क्या  देखते  यह  सच  है  कि  राजनीतिक  क्षेत्र  में  सक्रिय
 महिलाओं  जीवन  सुरक्षित  नहीं  है  ।  मैं  जानती  हूं  क्योंकि  राजनीतिक  क्षेत्र  में  मेरा  अपना  यही
 अनुभव  रहा  है  ।  जो  महिलाए  प्रशासनिक  क्षेत्र  में  हैं  उनका  जीवन  भी  सरक्षित  न  हीं  मैं  निम्न
 मध्यवर्ग  और  अनपढ़  लोगों  पर  आरोप  नहीं  लगा  रही  हूँ  लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  महिलाओं  पर
 अत्याचार  सम्पन्न  और  पढ़ें  लिखे  प्रशासन  और  उच्च  अधिकारियों  द्वारा  किए  जाते  इस

 मैं  उन  लोगों  की  घोर  भत्संना  करती  हूं  जो  महिलाओं  का  शोषण  करते  इसे  तुरन्त
 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।
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 क्योंकि  समय  सीमित  इसलिए  जिन  मुद्गों  पर  श्री  रामूवालिया  पहले  ही  चर्चा  कर  चुके
 हैं  मैं  उन  पर  विस्तार  में  चर्चा  नहीं  करना  चाहती  ।

 मन्त्री  मारग्रेट  जानती  हैं  कि  इस  सदन  में  पिछले  सत्र  में  भी

 हमने  किसी  मुख्य  मन्‍्त्री  के आवास  पर  उनकी  पौत्र  वध्‌  ,  सुप्रिया  की  हत्या  का  मामला  उठाया

 मैं  इसलिए  यह  बता  रही  हूँ  क्योंकि  ऐसी  बातें  जिम्मेदार  लोगों  के  यहां  भी  हुई  सत्तापक्ष
 या  विपक्ष  का  सवाल  नहीं  है  ।  मैं  उचित  कारण  के  लिए  लड़  रही  हूं  ।  डा०  फूलरेण्‌  गुहा
 एक  वरिष्ठ  सांसद  हैं  |  वह  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मन्त्री  भी  उनकी  एक  गम्भीर  दुर्घटना  हो  गयी  थी

 पु और  जब  वह  हस्पत:ल  गई  तो  उन्हें  अन्दर  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  अगर  यह  अत्याचार
 नहीं  है  तो  यह  अन्याय  है  जो  अत्याचार  जैसा  ही  है  ।

 सुश्री  जयललिता  के  बारे  में  भी  आप  जानते  उन्हें  विधान  सभा  में  कैसे  अपमानित
 किया  गया  और  उन  पर  हमला  किया  आप  उन  परिस्थितियों  को  जानते  हैं  ।  जिनमें
 तमिलनाडु  विधान  सभा  में  विपक्ष  के  नेता  का  त्यागपत्र  गे  रकानूनी  व  अनधिकृत  ढंग  से  पुलिस  द्वारा

 तमिलनाड  के  मुख्य  मन्त्री  के  निर्देश  पर  जब्त  किया  गया  उसके  बाद  पुलिस  ने  इस  बात  से
 इन्कःर  किया  और  पुलिस  आयुक्त  ने  कहा  कि  यह  जी  रोक्‍्स  प्रतिलिपि  थी  और  उन्हें  मूल  कापी  नहीं
 मिली  थी  |  मेरे  प:स  यह  दस्त।वेज  है  और  मैं  इसे  अपने  भाषण  के  बाद  सभापटल  पर  रख
 सकती  हूं  ।  यह  वास्तत्रिक  दस्तावेज  है  ।  यह  पुलिस  महाजन से  प्राप्त  दस्तावेज  पुलिस  ने  लिखा
 है  रंग  का  पैड  जो  सीलबन्द  लिफाफं  में  था  और  जिसे  अध्यक्ष  को  सम्बोधित  किया  गया  थाਂ

 है  जब  इसे  गया  तो  इसमें  15.3.89  का  सुश्री  विधायक  द्वारा  लिखा  गया
 पत्र  था  |  यह  वही  पत्र  है  और  अगर  आप  चाहते  हैं  तो  मैं  इसे  सभ/-पटल  पर  रख  सकती  मैं
 चुनौती  दे  सकती  हूं  कि  अगर  मेरी  शिकायत  उचित  नहीं  है  तो  कोई  भी  मेरे  विरुद्ध  विशेषाधिकार
 प्रस्ताव  ला  सकता  है  |  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  उक्त  पुलिस  आयुक्त  को  निलम्बित  करने  का  अनुरोध  करती

 हैं  ।  मैं  जानना  चाहती  हें  कि  उस  पुलिस  आयुक्त  ने  इस  तरह  क्‍यों  बताया  था  ?  यह  दस्तावेज
 मैंने  पुलिस  फाइल  से  प्राप्त  किया  था  ।  जब  मैंने  इसे  वहां  से  प्राप्त  किया  तो  वह  कंसे  कह  सकते
 हैं  कि  उन्हें  केवल  जीरोक्स  कापी  ही  प्राप्त  हुई  है  ?  मेरा  अनुरोध  है  कि  आपको  उसे  निलम्बित
 करना  चाहिए  ।  मैं  तो  यह  कहूंगी  कि  पुलिस  का  इन  अत्यचनारों  में  हाथ  है  ।

 मेरे  पास  एक  समाचार  पत्र  यह  हिन्दुस्तान  टाइम्स  या  नेशनल  हेराल्ड  या

 टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  या  स्टेटसमेन  नहीं  परन्तु  इण्डियन  एक्सप्रेस  उन्होंने  अयललिता  के  फोटो
 प्रवाशित  किए  हैं  ।  उसे  विधान  सभा  में  क॑से  अपमानित  किया  गया  ।  मैं  इस  मुह  को  किसी

 नीतिक  कारण  से  नहीं  उठा  रही  हूं  ।  मैं  इसे  इसलिए  उठा  रही  हूँ  क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  साड़ी
 औरत  गहना  हमारी  बंगला  में  कहते  हैं  नारी  का  आभूषण  है  अर्थात्‌  साड़ी  औरत
 का  गहना  है  ।  लेकिन  डब्ल्यु०  डी०  मन्त्री  ने  कैसे  उसने  उसकी  साड़ी  कथित  रूप
 से  कंसे  फाड़ी

 जउपा  महोदय  :  शान्त  शान्‍्त  रहिये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  महोदय क्‍या  यह  इस  मुह  को  उठाने का  मं  है  ?  ग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्‍्त  शान्त  रहिए  ।  अपना  स्थान  ब्रहण  कोजिये  ।
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 कुमारी  समता  बनर्जो  :  वह  एक  कलाकार  है  लेकिन  वह  एक  लोक  प्रतिनिधि  भी

 है  और  कोई  भी  मन्त्री  उसे  उस  तरह  अपमानित  नहीं  कर  सकता  ।  प्रत्येक  महिला  का  इस  देश  में

 आत्मसम्मान  मन्त्री  एक  जिम्मेदार  व्यक्ति  होता  है  और  वह  किसी  नारी  की  साड़ी  नहीं  फाड़
 सक़ता  ।  पी  डब्ल्यु  डी  मन्त्री  ने  उसकी  पिटाई  की  यह  दलगत  मामला  नहीं  मैं  मानती  हूँ  कि

 मुख्य  मन्त्री  क्रभी  सहमत  नहीं  थे  लेकिन  उन्होंने  इस  बारे  में  कोई  कारंवाई  नहीं  की  है  ।  वह

 त॒  भी  नहीं  दी  गई  है  तो  अन्य  महिलाओं  की  क्‍या  स्थिति  होगी  ?  अगर  अखिल  भारतीय
 प्रुक  की  नेता  जो  एक  नारी  को  सभा  में  जाने  क्री  अनुमति  नही  है

 तो  अन्य  महिलाओं  की
 सुरक्षा  का  प्रश्न  ही  कहाँ  उठता  है  ।  हमने  सदन  में  कई  बार  महिलाओं  पर  होने  वाले  अत्याचार
 पर  चर्चा  की  है  |

 इसलिए  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करू  जो  स्वयं  एक  महिला  कि  अखिल  भारतीय
 अप्ना  द्रमुक  की  नेता  पर  हुए  इस  हमले  के  बारे  में  जांच  करे  ।  आपको  उचित  कार्रवाई  करनी
 चाहिए  तांकि  न  केवल  जयललिता  बल्कि  श्रीमती  श्रीमती  गरुहा  और  अन्य  महिलाओं  को

 झुरक्षा  प्रदान  की  सके  ।  इसलिए  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूँ  कि  इस  देश की  सभी  महिलाओं
 के  जीवन  और  सम्मान  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  एफ  और  महत्वपूर्ण  मुह  उठाना  चाहती  हुं  ।
 हमने  दहेज  निषेध  अधिनियम  में

 984  में  संशोधन  किया  था  और  1986  में  इसे  और  भी  कठोर  बनाया  गया  भारतीय  दण्ड
 दण्ड  संहिता  और  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  भी  संशोधन  किया  गया  था  जिससे

 न  फ्रैश्वल  दहेज  से  होने  वाली  मौतों  से  निपटा  जाये  बल्कि  महिलाओं  पर  होने  वाले  अत्याचारों  से
 ह्मी  निंपठा  जयये  ।  यह  सच  है  कि  इस  महान  सदत  ने  कई  कानून  बनाए  हैं  लेकिन  उन  कानूनों  का

 नहीं  किया  गया  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  महिलाओं  पर  ज्यादातर  अत्याचार  उच्च
 क्षां  प्के  न्‍्यायधीशों  के  राजनीतिज्ञों  के  परिवारों  और  ऐसे  ही  परिवारों  में  किये
 जाते  उनके  प्रभाव  के  कारण  लोगों  को  न्‍्याय  नहीं  मिलता  |  इसलिए  मैं  कहूँगी  के  बल

 न्याय  और  बेरिस्टरों  को  अपने  हक  में  किया  जा  सकता  है  ये  बातें  हो
 रही  हैं  ।

 एक  महिला  कलकत्ता  आई  बी  एस  एफ  के  दो  जवानों  द्वारा  उसके  साथ
 प्कत्तात्कार  किया  गया  |  बिहार  के  गांव  में  पुलिस  वालों  ने  स्त्रियों  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार

 मैं  नहीं  जामती  ऐसी  बातें  क्‍यों  हो  रही  हैं  ?  असभ  में  भी  वोडो  आन्दोलन  शुरू  हो  गया
 आप्र  आनते  हैं  कि  पुलिस  महिलाओं  को  किस  तरह  यातन  दे  रही  यहाँ  तक  कि  महिलाओं
 का  जीवन  सुरक्षित  नहीं  है  ।  अतः  यह  स्थिति  है  |  मैं  मनन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  देश  में

 अहिशाओं  को  उचित  न्याय  दिया  जाये  |  जहाँ  कहीं  उचित  न्याय  नहीं  दिया  सरकार  को  आगे
 आना  चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  उचित  न्याय  ।

 अब  मैं  एक  विशेष  मामले  का  हवाला  देना  चाहती  हूँ  । एक  महिला  जिसका  नाम  श्रीमती
 सोमा  चटर्जी  को  शादी  5.12.88  को  हुई  थी  |  उसके  विवाह  के  चार  महीनों  मुझे  उसके
 पिता  से  एक  पत्र  मिला  कि  उसकी  हत्या  हो  गई  है  ।  उसका  विवाह  इलाहाबाद  में  हुआ  था  |  पुलिस
 कहती  है  कि  पोस्टमार्टम  की  रिपोर्ट  के  उसने  आत्महत्या  की  लेकिन  जब  उसके
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 पिता  ने  जोर  डाला  कि  यह  आत्महत्या  का  मामला  नहीं  बल्कि  हत्या  मामला
 है  तब  दूसरी  वार  पोस्टमार्टम  किया  गया  तब  यह  स्पष्ट  हुआ  कि  वह  हत्या  का  भाभला
 है  ।  अब  क्‍या  हुआ  ?  यह  पता  चला  कि  उसके  पति  ने  उसकोीं  हत्या  की  उसका  नाम  राम
 चटर्जी  चार  दिनों  उसके  मामा  की  पहुँच  के  कारण  जो  शायद  एक  जज  थे  उसकी  जमानत
 हो  गई  ।  अतः  जो  मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि  इस  युवा  महिला  के  विवाह  के  चार  महीनों  बाद  उसकी
 हत्या  की  गई  थी  वह  केवल  20  वर्ष  की  थी  ।  जो  बात  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहती  हूँ

 वह  यह
 है  कि  अगर  किसी  अपराधी  का  रिश्तेदार  जज  हो  या  पुलिस  में  हो  या  सरकार  उस  मामले
 शामिल  हो  तो

 उस
 व्यक्ति  को  उचित  न्याय  नहीं

 मैं  मन्‍त्री  जी  से  एक  मंच  बनाने  का  अनुरोध  करूगी  जहाँ  भारत  सरकार  सीधे  ही  मामले
 की  जांच  कर  सके  या  भारत  सरकार  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  कारंवाई  कर  सकती  हो  ।  दहेज  निषेध
 अधिनियम  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  अगर  किसी  महिला  की  विवाह  के  सात  वर्षों  में  हत्या  की
 जाती  है  तो  सरकार  उसके  ससुराल  वालों  को  सजा  दे  संकती  है  ।

 यह  कानन  तो  लेकिन  इस  कानून  को  टीक  प्रकार  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाता

 मैंने  राजस्थान  के  कांग्रेसी  विधायक  का  यह  मामला  गत  वर्ष  भी  उठाया

 एक  कांग्रंसी  विधायक  ने  अपनी  चार  बेटियों  को  मार  डाला  शिशु  हत्या  के  कॉरणਂ  इस
 व्यक्ति  को  पार्टी  से

 निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  अभिप्राय  कांग्रेस  या  कम्युनिस्ट  पार्टी  से

 नहीं  है  बल्कि  यह  एक  चिन्ता  का  विषय  है  ।  आप  रिपोर्ट  देख  सकते  विधायक  होने
 के  उन्हें  एफ  जिम्मेदार  व्यक्ति  होना  चाहिए  ।  आप  रिपोर्ट  देखिये  ।  इसकी  पुष्टि-होती

 के  विधायक  के  परिवार  द्वारा  शिशु  हत्याਂ  ।  यह  कया  है  ?  आप  हंसते  क्‍यों

 हैं  ?  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  एक  गम्भीर  मामला

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  युबा  कार्य  और  खेल  तथा  महिला  और  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्रो  मारग्रेट  :  यह  मामला  लड़कियों  की  हत्या  से  सम्बन्धित

 इसलिए  ये  हँस  रहे  हैं  ।

 ]

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  उपाध्यक्ष  ममता  जी  बोल  रही  यदि  कोई  भी

 हँसेगा  तो  यह  भी  एट्रोसीटिज  है  ।...  )

 ]

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  यदि  यहां  उनका  दृष्टिकोण  ऐसा  ही  है  तो  हम  विपक्ष  से  क्या  आशा

 कर  सकते  हैं  ?  यदि  इस  सम्माँतीय  सभा  में  उतका  ऐसा  व्यवहार  है  तो  मैं  वहीं  जानती  कि  वे

 बाहर  क्‍या  करेंगे  |

 ः
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 शो  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  मैं  उनके  संटीमेंट्स  स ेसहमत  हूँ  ।  लेकिन  तमिलनाडु
 एसेम्बली  में  जो  हुआ  उस  पर  पालियामेंट  में  चर्चा  होने  का  कोई  स्कोप  नहीं  है

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  बनाए  रखिये  ।

 श्री  पो०  कुलनदईबेल  :  महिलाओं  के  लिए  तो  विधानसभा  भी  सुरक्षित
 नहीं  है  ।

 12  1989

 कुमारों  समता  बनर्जो  :  महिलाएं  विपक्षी  सदस्यों  के  कारण  सुरक्षित  नहीं

 आप  राजस्थान  के  विधायक  का  मामला  देखिए  ।  कृपया  हस्तक्षेप्त  न  करें  |  यह
 आपसे  सम्बन्धित  बात  नहीं  है  |  हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ममता  आप  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  कीजिए  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  उतके  पाप्त  कोई  विशिष्ट  मामला  नहीं  परन्तु  मेरे  पास  एक
 विशिष्ट  मामला  है  ।  मैं  विशिष्ट  दस्तवेज  कर  रही  हें  |  यक्षि  आप  तंयार  हैं  तो  देख

 सकते  पुलिस  ने  इसकी  पुष्टि  की  है  कि  राजस्थान  के  विधायक  के  परिवार  ने  शिशु  हत्याएं  कीं  ।

 के  पुलिस  इसकी  ऋर  चुकी  इसलिए  इस  पर  कःयंवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 मेरी  पार्टी  सदेव  अनुसूचित  अनुसूर्त्त  जनज-तियों  तथा  महिलाओं  के _
 अधिकारों  की  रक्षा  करती  है|  हमें  उस  विधायक  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्यत्राही  करनी  मैं

 अनुरोध  करती  हूँ  कि  इस  सदस्य  को  पार्टी  से  निकाल  देना  चाहिए  ।  ऐसा  व्यक्ति  कांग्रेस
 का  सदस्य  नहीं  होना  चाहिए  ।

 मैं  कुछ  और  नहीं  कहना  चाहती  ।  मैं  कुछ  विशिष्ट  सुझाव  देना  चाहती  हूं

 मैं  श्री  खिलानन्द  झा  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  ।  वह  बिहार  में  कार्यरत  थे  ।
 उन्होंने  एक

 हरिजन  लड़की  से  विवाह  कर  लिएा  |  सरकार  कहती  है  कि  यदि  ऊची  जाति  का  कोई  व्यक्ति
 किसी  निम्न  जाति  की  लड़की  से  विवाह  करता  है  तो  उसे  कुछ  लाभ  दिया  जाएगा  ।  इस  पर  उसने
 उस  लड़की  से  विवाह  कर  लिया  ।  इसमें  क्‍या  हज  है  ?  हम  इस  कदम  का  स्वागत  करते  परन्तु
 इस  हरिजन  लड़की  से  विवाह  करने  के  बाद  उसे  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  |  यह  बहुत  बुरी
 बात  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  उसे  तत्काल  नौकरी  पर  लिया  जाना  चाहिए

 मैं  आपसे  यह  भी  अनुरोध  करती  हूँ  कि  आप  यह  सुतिश्चित  करें  कि  हमारे  देश  में  कानून
 सही  तरह  से  लागू  हो  ।  प्रचार  माध्यमों  से  इसका  समुचित  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  ।
 टी०  वी०  और  रेडियो  लोकप्रिय  साधन  इसलिए  प्रचार  के  लिये  इनका  इस्तेमाल  किया  जाना

 ~  las  Ee  «  5  है
 चाहिये  ।  प्रेस  भी  इस  दिशा  में  सही  कार्य  कर  रही  है  ।  परन्तु

 लिए  लगातार  प्रयास  किए  ज।ने  चाहिए  ।

 महिलाओं  में  जागरूकता  उत्पन्न  करने  के  लिये  हंमें  महिलाओं  से  निरक्षरता  को  दूर
 करना  होगा  ।

 ,  0०6०
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 मेरा  सुझाव
 है  कि  महिलाओं  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  एक

 महिला  पुलिस  अधिकारी  यक्‍त  जानी

 हमारी  सरकार  अनेक  समितियां  बना  रही  जंसे  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुस
 जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  तथा  अन्य  समितियां  ।  मैं  आपसे  अन॒रोध  करती  हूं

 कि  महिलाओं  की  शिकायतों  को  दूर  करने  और  उनको  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  एक  संसदीय
 समिति  गठित  की  जानी  चाहिए  |  महिलाएं  भी  अल्पसंख्यक  हैं  ।  कुछ  लोग  महिलाओं  को  कमजोर
 वर्ग  समझते  हैं  जबकि  हम  कमजोर  नहीं  हैं  ।  हम  पुरुषों  से  कोई  अनावश्यक  लाभ  भी  नहीं  चाहतीं  ।
 कभी-कभी  लोग  कहते  हैं  कि  महिला  वर्ग  असहाय  एवें  अपेक्षित  वर्ग  है  ।  परन्तु  मुझे  महिला
 होने  पर  गवं  है  ।  हम  पुरुषों  से कोई  सहायता  नहीं  चाहतीं  ।  परन्तु  हम  चाहती  हैं  कि  हमें  पुरुषों  के
 साथ  कन्धे  से  कन्धा  मिलाकर  काम  करने  के  सभान  अवसर  प्राप्त  हों  ।  मैं  पुरुष  और  महिला  में  कोई
 अन्तर  नहीं  समझती  ।  हम  समान  हैं  ।  हमें  समान  अधिकार  और  समान  अवसर  मिलने  चाहिए  |  हम
 खेत  में  इकट्ठे  काम  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  इस  देश  में  पुरुष  और  महिला  में  कोई  भेद  नहीं  होना
 चाहिये  ।  यदि  यह  भेद  बना  रहा  तो  हमारा  देश  प्रगति  नहीं  करेगा  ।  हम  सदी  में  प्रवेश  कर
 रहे  परन्तु  यदि  हमारा  दृष्टिकोण  नहीं  बदलता  है  तो  यह  देश  जिन्दा  नहीं  रहेगा  ।  मेरा  यह  भी
 विश्वास  है  कि  कुछ  महिलाएं  भी  इसके  लिये  जिम्मेदार  मैं  सभी  महिलाओं  के  लिए  नहीं  कह

 परन्तु  कुछ  महिलाएं  इसके  लिये  जिम्मेदार  हैं  ।  ।  अतः  मेरा  विश्वास  है  कि  इन  समस्याओं  के
 समाधान  हेतु  महिलाओं  को  आगे  आना  उन्हें  इन  समस्याओं  के  समाधान  हेतु  निचले  स्तर  से
 निर्णय  किए  जाने  वाले  स्तर  तक  होने  वाली  कार्यवाही  में  भाग  लेना  होगा  ।

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  सर्वप्रथम  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगी  कि
 न  बजाए  क्योंकि  मैं  अपना  भाषण  यथासम्भव  संक्षिप्त  ही  रख  गी  और  अधिक  समय

 मुझे  खशी  है  कि  यह  म॒दहा  संसद  में  उठाया  गया  है  क्योंकि  हमें  महिलाओं  से  सर्म्बाः  दे
 पर  चर्चा  करने  का  अवसर  कभी-कभी  मिलता  परन्तु  केवल  चर्चा  करना  पर्याप्त  नहीं  इससे
 अधिक  महत्वपूर्ण  है

 उस  दिशा  में  कायं  करना  और  कानूनों  को  लाग्रू  करना  और  इस  सभा  में  इ

 विषय  में  सवंसम्मति  पैदा  करना  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  लम्बे  वादे  तो  कर  लेती  है

 उन्हें  निचले  स्तर  पर  वास्तव  में  लागू  नहीं  कर  पाती  |  वास्तव  विद्यमान  कानूनों  का  लागू  न

 किया  चाहे  वे  कितने  भी  .  अपर्याप्त  इस  सरकार  की  राजनेतिक  इच्छा  की  कमी  का

 परिचायक  हैं  ।

 स्स्लि इलली  का  उदाहरण  लीजिए  ।  यह  भारत  की  राजधानी  और  सत्तारूढ़  पार्टी  का  गढ़

 हमारे  प्रधानमन्त्री  भी  यहीं  निवास  करते  हैं  |  दिल्‍ली  में  ही  महिलाओं  से  छेड़छाड़  ओर  दहेज  के

 लिए  होने  वाली  हत्याओं  की  संख्या  सबसे  अधिक  क्‍यों  है  ?  यहां  की  जनसंख्या  कम  है  ।  परन्तु
 1986  सरकारी  आंकड़ों  के  दहेज  के  कारण  64  मोंते  1987  में  79  और  1988

 में  84  मौतें  हुई  |  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  इसकी  जनसंख्या  कम  होने  के  यहाँ  महिलाओं
 के  छेड  छाड़  के  मामले  बहुत  अधिक  हुए  ।  इसका  क्‍या  कारण  है  कि  कनॉट  प्लेस
 में  रात  के  8  बजे  के  बाद  कोई  महिला  नजर  नहीं  जाती  ?  बहुत  ही  कम  महिलाएं  रात  के  समय
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 अकेले  अस  में  व  ढ़नेःया  रात  का  सिनेमा  देख  साहस  करती  यदि  सरकार  राजधानी  में  भी

 महिलाओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  असफल  रही  है  तो  हम  सत्तारूढ़  पक्ष  द्वारा  महिलाओं  के

 उत्थान-के  बारे  में  कही  गई  इन  बातों  और  इनके  इस  कथन  को  गम्भीरता  से  कंसे  ले  सकते  हैं  कि  वे

 सदी  में  प्रवेश  करते  समय  महिलाओं  को  पीछे  न  रहने  देंगे  और  हम  महिलाओं  के  लिए

 राष्द्ीय  संदर्शी  योजना  जो  दिखने  में  बड़ी  महत्वपूर्ण  लगती  परन्तु  जिसकी  वास्तविकता
 किस  प्रकार  गम्भीरता  से  ले  सकते  हैं  !

 कोई  भी  यह  पूछ  सकता  है  कि  यह  चर्चा  कितनी  नेकनीयती  से  की  गई  है  और  यह  किस

 सीमा  तक  चनावी  वर्ष  का  प्रचार  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  महिलाओं  पर  हुए  अपराध

 के  मामलों  धरिवार  में  और  उसके  तेजी  से  वृद्धि  हुई  इनमें  दहेज  के  लिए  की  गई
 जैसा  कि  मैंने  कहा  विधवाओं  को  पत्नी  को  भ्रूण  हत्या  और

 शिशु  कौमायं  देवदासी  परित्याग  आदि  के  मामले  शामिल

 मेरे  पास  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।  मैं  दिनांक  3-4-1989  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  4434  का
 दे हवाला  हूं  ।

 3.00  भ०  प०  ह

 मैं  आंकडों  के  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहती  |  मैं  उन्हें  सही  मान  हूं  अन्यथा  इसमें

 और  समय  लगेगा  |  यदि  हम  विभिन्न  राज्यों  में  महिलाओं  पर  हए  विभिन्न  अत्याचारों  के  पर (१३  सः  9]  प

 नजर  डाले  तो  हमें  ज्ञात  होगा  कि  देश  के  पांच  राज्यों  में  अत्याचार  के  ऐसे  मामले  सबसे  अधिक
 में  कछ  बातें  एक  समान  हैं  |  मैं  अन्य  राज्यों  को  इतसे  बचा  न हीं  रही  हूँ  क्योंकि  यह  दुःखद

 थाकि  रेस  के  सभो  राज्यों  में  है  ।  ये  पांच  राज्य  हैं
 :  उत्तर  मध्य

 और  महाराष्ट्र  ।

 क्यत  ग्रह  संयोग  ही  है  कि  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  द्वारा  जारी
 गए  आँकड़ों  में  भी  अनुसू बित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचार

 सम्क्ध  में  इन्हीं  र/ज्यों  के नाम  सबसे  ऊपर  हैं  ?  इन्हीं  पांच  राज्यों  में  पूरे  देश  के

 प्रतिशत  मासले  ऐसे  हुए  हैं  ।  क्या  यह  भी  संयोग  की  बात  है  कि  महाराष्ट्र  के  अलाः जे
 उत्तरी:क्षेत्र  में  स्थित  अन्य  चार  राज्य  सामाजिक  और  आर्थिक  हर  भरी  सबसे  3

 डए-हैं  ?  क्‍या  ये  ऐसे  राज्य  नहीं  हैं  जिनमें  महिलाएं  सबसे  कम  सक्ष्षर  शिशुओं  की  मृत्यु-दर
 सबसे  अधिक  है  और  लड़कियों  की  बचपन  में  हत्या  के  मामले  इतने  अधिक  किसी  भरी  परुष  की

 गर्दन  शर्म  से  झुक  जाएगी  ?  यह  संयोग  नहीं  है  ।  यह  मात्र  एक  संयोग  ही  नहीं  है  कि  इन्हीं  राज्यों

 सरक  एरों  का:-भूमि-  सुधार  के  क्षेत्र  में  कायं-निष्पादन  सबसे  खराब  रहा  है  ।  हम  अब  सनते  हैं

 कि  हां  भू-स्वामी  हैं  जिनके  पास  अवध  ढंग  से  हजारों  एकड़  भूमि  है  और  निःसंदेह  भ्राधि
 इन  बातों  की  जानकारी  है  परन्तु  कोई  भी  उन  पर  हाथ  डालने  का  साहस  नहीं  करता  ।

 धुनक्े
 हैं  कि  उनके  पास  काश्तकारों  और  कृष्ति  मजद रों  को  डराने  के  लिये  और  उनकी  कानंनी

 अधिकारों  की  गग  की  दबाने  के  लिये  अपनी  सेनाए  हैं  ।  इन  राज्यों  से  सामूहिक  ह॒त्याओं  और  हर

 सामूहिक  बलात्कार
 की.खबरें  प्रायः  आती  रहती  देवराला  में  क्या  हुआ ?  एक  विक्का को
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 जलाया  गया  और  बिहार  के  परेरिया  में  हुआ  सामूहिक  बलात्कार  सदी  की
 संस्कृति  की  घटना  प्रतीत  होती  है  ।  सत्तारूढ़  दल  और  उसकी  सरकार  ने  इन  कुरीतियों  को  दूर  करने
 के  लिए  बहुत  ही  कम  कार्य  किया  है  क्‍योंकि  वे  ऐसे  अपराधों  में  लिप्त  व्यक्तियों  पर  ही  आश्रित  हैं  ।
 क्या  यह  संयोग  है  कि  इन  सभी  पाँचों  राज्यों  और  दिल्ली  में  कांग्रेस-आई  का  ही  शासनਂ  है  ?

 क्या  मैं
 पूछ  सकती  हूं  कि  इन  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  या  संसद  सदस्यों  ने  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये
 क्या  किया  है  ?  परेरिया  के  बलात्कारी  अभी  तक  गिरफ्तार  क्यों  नहीं  किए  त्रिपुरा  में  वामपंथी
 मोर्चे  की  सरकार  हटने  के  बाद  ही  सेना  द्वारा  उजन  मंदान  तथा  अन्य  स्थानों  पर  जनजातीय
 लाओं  के  साथ  सामहिक  बलात्कार  क्‍यों  हुआ  ?  अधिकांश  मामलों  में  अपराधी  जमींदारों  के  व्यक्ति ८
 या  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  बाले  लोग--पुलिस  और  ही  क्‍यों  है  ?  जंसाकि  मैंने  -

 एक  अन्य  अवसर  पर  कहा  कानून  के  रक्षकों  द्वारा  बलात्कार  पथश्रष्ट  होने  का  मामला  नहीं  है
 बल्कि  यह  एक  वर्ग  विशेष  का  अथवा  राजनैतिक  बदले  का  साधन  बन  गया  है  क्योंकि  सरकार  की

 को  सजा  देने  की  राजनंतिक  मंशा  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  अपने  ही  व्यक्तियों  की  काब  में
 रखने  में  असफल  है  तो  इसकी  क्या  गारन्टी  है  कि  पुलिस  कमंचारी  ऐसे  अत्याचारों  पर  आबण्यर्क
 नजर  रखेंगे  ?

 मॉडल  पुलिस  लाइन्स  निवासी  मोहन  लाल  सहायक  उप-निरीक्षक  के  विरुद्ध  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  जिसने  अपनी  पत्नी  गीतांजली  को  इतना  पीटा  कि  उसके  दोनों  हाथों  की

 टूट  गई  ?  किग्वजे  कम्प  थाने  ने  उसकी  शिकायत  दर्ज  करने  से
 मना

 क
 र

 दिया  और

 महिला  समिति  द्वारा  महिला  भ्रदंशन  किए  जाते  के  बाद  ही  कुछ  कार्यवाही  की
 परन्तु  का्य॑व्यही  _-

 एक  दिखावा  थी  यह  अभी  देखना  है  ।

 अब  मैं  राजस्थान  के  विधायक  के  मामले  पर  आती  हें  जिसका  उल्लेख  कुमारी  ममता”बनर्जी  र्ढः

 कर  चुकी  हैं  ॥  उन्होंने  भी  समाचार  पत्र  में  छपी  खबर  का  ही  हंवाला  दिय॑  है  इससें
 गया  है  ।

 विधायक  पर  अपनी  नवजात  दो  पुत्रियों  की  हत्या  का  आरोप  है  ।  इनमें  से  एक  पुत्री
 का  जन्म  1986  के  विधान  सभा  चुनाव  में  उनकी  विजय  के  पश्चात  हुआ  था  ।”

 उसके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  उसे  जेल  में  डालकर  उस  पर  त्या  का  मुकंदमॉ  7

 क्यों  नहीं  चलाया  गया  ।  खतरों  के  अनुसार  मुख्य  मन्‍्त्री  उसकी  शुरू  से  ही  सहायता'कर

 आपकी  अनुमति  अब  मैं  भारत  सरकार  के  एक  वरिष्ठ  भन्त्री  की  टिप्पणियों  का

 देती  हूँ  जिससे  इस  सरकार  की  विश्वसनीयता  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगता  है  ।  मैं  श्री  बसंत  साठे

 कर  रही  हूँ  |  हम  इस  व्यक्ति  से  हर  प्रकार  के  वक्‍तव्य  सुनने  के  आदी  परन्तु  यह  बक्तव्य  सभी  «

 सीमाए  पार  कर  गया  समा“पर  में  कहा  गया  मैं  दिनांक  farm  के  से

 उद्धुत  करती  हूं  :

 नागपुर  में  आश्वयं  चकित  श्रोताओं  को  बताया  कि  लिगः  निर्धारण  परीक्षण  कोई

 बुराई  नहीं  है  ।  उन्होंने  इसकी  तुलना  गर्भपात  से  की  जिसे  अब  कानूनी  मान्युत्न  दी  आााचुकीरः
 है  तथा  जिसे  किसी  हद  तक  सामाजिक  स्वीकृति  भी  मिल  चुकी  है  ।  केन्द्रीय  ऊर्जा  मंत्री  ने
 आगे  कहा  कि  लिंग  निर्धारण  परीक्षण  यह  पता  लगाने  के  लिए  किया  जाता  है  कि  क्‍्या*

 69.
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 विभा  घोष  गोंस्वामी ]
 अवांछित  लड़की  का  अवांछित  बच्चे  का  गर्भपात  करा  दिया  जाता  है

 “““

 श्र  साठे  ने आगे  तक  दिया  कि  यदि  पुरुषों  की  संख्या  महिलाओं  से  अधिक  हो  जाती  है  तो

 महिलाओं  के  बड़ेगी  और  उन्हें  पाने  के  लिए  दहेज  की  पेशकश

 दूसरे  शब्दों  में  व्यवस्थित  तरीके  से  की  गई  भ्रण  हत्या  से  पुरुष-स्त्री  का  वतंमान  अनुपात
 बदलेगा  और  दुल्हन  का  मूल्य-बड़ेगा  ।”

 अब  यदि  यही  तक  है  तो  क्योंन  आधी  महिलाओं  की  हत्या  करके  ब/की  आधी  की  देश  में  मांग  और

 बढ़ा ली  जाए  !

 मैं  प्रधानमन्त्री  से  अनुरोध  करती  हूँ  किवे  स्पष्ट  करे  कि  क्या  सरकार  का  वास्तव  में

 यही  इरादा  है  अथवा  नहीं  ?  यदि  नहीं  तो  श्री  साठ  को  मन्त्रालय  एवं  संसद  से  त्यागपत्र  दे  देना
 सत्तारूढ़  दल  तथा  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारें  देश  में  महिलाओं  पर  बढ़ते

 चार  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  महिलायें  पददलितों  पर  किए  जा  रहे  अत्याचारों  का  हिस्सा  बन

 चुकी  हैं  ।

 दल  एवं  उनकी  सरकार  भूमि  सुधार  निःशुल्क  एवं  अनिवायं  विशेषकर

 महिलाओं  के  लिए  शिक्षा  को  लागू  करने  में  विफल  रही  है  ।  उन्होंने  काम  के  अधिकार  को

 अधिकार  के  रूप  में  संविधान  में  शामिल  करने  से  इन्कार  कर  दिया  परिणाम  स्वरूप  महिलाओं
 को  जो  कि  उनका  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  कारक  आ्थिक  स्वतन्त्रता  प्रदान  करने  से  इन्कार

 किया  गया  है  ।  उनकी  आर्थिक  नीतियों  के  क/रण  हजारों  महिलायें  बेरोजगार  होकर  शोषण  सहने
 '

 के  लिए  मजबूर  और  निःसहूाय  रूड़िवादियों  साम्प्रदायिक  पुनर्जाग  रणवादी  तथा  सुधार
 ब्रोधी  सभी  प्रकार  की  ताकतों  से  समझौते  की  उतकी  नीति  धर्म  के  नम  पर  महिलाओं  के  प्रति

 किए  जाने  वाले  अत्याचारों  में  तीव्र  वृद्धि  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  । €्‌
 '  वे  जमीदारों  और  उनके  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  क्योंकि

 दे

 बैंक  है  और  वे  अधं-सामंतवादी  मूल्यों  एवं  संस्कृति  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  जो  कि  महि हिलाओ  को
 समान  अधिकार  नहीं  देते  और  उन्हें  बोझ  तथा  अपनी  क/मुकता  शांत  करने  की  वस्तु  समझते  हैं  ।

 उनके  वोट

 उनके  प्रचार  माध्यम  महिलाओं  की  कंसी  छवि  दिखा  रहे  हैं  ?  मेरे  कहने  का  सार  यह  है  कि

 हिलाओं  हो  रहे  अत्याचारों  से  लड़ने  के  लिए  महिलाओं  को  कांग्रेस  आई०  की  नीतियों  एवं
 सरकार  से  लड़ना  महिलाओं  का  दर्जा  इस  सरकार  के  द्वारा  बहाल  किया  अथवा  बढ़ाया
 नहीं  जी  सकता  ।  यह  केवल  उनकी  सत्ता  के  विरुद्ध  उन्हें  सत्ताच्युत  करके  किया  जा  सकता

 है  और  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  हमारी  आशा  हमारे  देश  की  महिलाओं  सहित  लोकतांत्रिक
 ताकतों  के  अभूतपूर्व  जागरण  में  ही  है  ।

 मे

 )

 श्रोमतो  मारप्नंट  आल्या  :  यदि  माननीय  सदस्या  ने  यह  पाया  हो  कि  बंगाल  में
 महिलाओं  पर

 कभी
 कोई  अत्याचार  नहीं  हुए  तो  मैं  आंकड़े  दे सकती  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहिए  ।  सदन  का  समय  नष्ट  न  करें  ।  हंमारे  पास  मुश्किल
 से  एक  धन्टे  का समय  ट

 -  10
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 श्री  बृज  मोहन  महस्तो  :  सबसे  मैंने  यह  पाया  कि  महिलाओं  का
 उत्थान  न  केवल  महिलाओ  के  लिए  अपितु  सारे  देग  के  लिए  महत्व  रखता  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए
 दुख  हो  रहा  है  कि  इप्  आदोजनत  में  राजवी,तक  दलात  मावउता  आ  गई  54  म
 की  सफलता  के  लिए  हानिकारक

 मार्च  को  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  कि  क्या  महिलाओं  पर  हो  रहे  अत्याचा
 वृद्धि  हुई  मन्त्री  जी  ने  उत्तर  दिया  हांਂ  जी  ने  बताया  कि  दहेज  बलात्कारਂ  के
 मामलों  महिल  ओं/ल  इकियों  से  लड़कियों/महिलाओं  के  अपहरण  और  नृबालिग  लड़कियों

 के  अपल्‍रण  के
 मामलों  में  वृद्धि  हुई  अःगे  मन्‍्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  जनसंख्या  में

 सामा  थिक  स्थितियों  में  तीव्र  परिवर्तन  इस  वृद्धि  के  मख्य  कारण  प्रभाव  जनसंख्या  में  व्द्ि
 का

 पु का  अथ  है  महिलाओं  की  संख्या  में  वद्धि  ।  इससे  महिलाओं  पर  ही  बुरा  प्रभाव  क्यों  प्रड़ता  है  ?
 और  ऐसा  क्‍यों  होतः  है

 कि  सामाजिक-अआधथिक  परिस्थितियों  में  तीव्र  परिवर्तन  महिलाओं  पर  बुरा
 प्रभाव  डालत  है  ?

 मेरा  कहना-है  कि  इस  पर  गहराई  से  विचार  किया  जाए  कि  बुरा  प्रभाव  क्‍यों
 पड़तः  है  ।

 मैं  पश्चिम  वंगाल  के  वारे  में  वःत  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  से  मेरे  मित्र
 ने  कह  है  कि  यदि  कांग्रेस  सरकार  सत्ताच्युत  हो  जाती  है  तो  देश  में  महिलाओं  संबंधी  कोई  समस्या
 नहीं  रहेगी  मैं  नहीं  जानता  कि  उनके  दल  के  नेतृत्व  ने  उनके  माध्यम  से  ऐसी
 ब.तें  क्यों  रखी  वह  अच्छी  तया  अविवाद्य  सदस्या  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  शिकायत  निवारण  साउय  24  परगना  वर्ष  प्रति

 में  स्थापित  किया  गया  था  |  यह  सेल  मख्यतः  साउथ  24  परगना  जिले  में  महिलाओं  क ेप्रति
 अपराधों  की  सुनवाई  करता  है  ।  इसमें  पिछले  तीन  वर्षों  में  185  बलात्कार  के  म।मले  दर्ज  किए
 गए  है  |  यदि  एक  जिले  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  बलात्कार  के  सूचित  मामले  हुए  हैं  तो  बाकी  जिलों
 का  क्‍या  हाज्न  होगा  |  केवल  20  प्रतिशत  मामले  ही  पुलिध्र  को  सूचित  किए  जाते  शेष  नहीं  ।  यह
 स्थिति  है  ।  हम  इस  पृष्ठ  प्रूमि  में  समस्या  की  जिफ़टता  का  अलुमान  लगा  सकते  हैं  )

 अब  मैं  सदन  को  एक  बलात्कार  के  मामले  के  बरे  में  बताता  न्यायमूर्ति  कृष्ण  अय्यर
 ने  टिप्पणी  की  है  कि  ऊपर  से  लेकर  नीचे  तऊ  महिलाओं  के  मामलों  में  सहानुभूतिपूर्ण
 रवेया  नहीं  अपन।ते  ।  मैं  सदन  के  समक्ष  सुमन  रानी  का  मामला  अर्थात  बलात्कार  का  मामला
 रख  रहा  हूं  ।  उच्च  न्य/य,लय  ने  ad  वर्ष  ८)  दी  किन्तु  उच्चतम  न्यायालय  ने  उसके  पूर्व
 इतिहास  के  क,रण  उसे  घटाकर  5  वर्ष  कर  जहां  तक  से  पीड़ित  महिला  के  पूर्व
 इस्िउःस  का  सम्बन्ध  यह  इस  मामले  में  कोई  अरब  नहीं  रखता  ।  महत्वपूर्ण

 बतत  यह  है  कि  उत्की

 मर्जी  के  बिना  उससे  बल!त्कार  किया  गया  ।  क्‍या  मन्त्री  महोदय  कानून  की  पुनः  जांच  करेंगे  ताकि
 न्‍य  यिक  फैसला  मुर्जारेम  के  हक  में  न  हो  ।

 र  अः्तः  हूँ  संसद  में  बलात्कार-के  विरुद्ध
 बड़े  वड़  कनूत्र  के  बररे  में  वहस  हुई  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  संसद  सदस्यों  ने  बढ़  हलके  ढंग  से  ब.त
 चीत  की  ।  उन्होंने  कहा  यदि  महिलाएं  शालीन  पहनावा  पहने  तो  बलात्कार  का  कोई  मात्रला

 नहीं  होगा  ।  शरीर  उधाड़ने  वाली  पोशाक  तथा  सैक्सी  तरीकें  से  आमन्त्रित  करता
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 कि  जीने  का  ढंग  यही  है  ।  हो  सकता  है  महिलाओं  का  पहनावा  शालीन  किन्तु  पुरुषों  के
 बारे  में  आप  क्‍या-कहते  किती  ने  कहा  कि  विधवाए  स्वेच्छा  से  सती  हो  सकती  है  ||  किन्तु
 बुतष  कया  करें  ?  यदि  पत्नी  की  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  क्या  पति  को  सः  हो  जाना  चाहिए  ।

 यह  समस्या  का  बड़ा  दुरूह  पहल  सोवियत  संघ  में  हाल  ही  में  किए  गए  एक  विश्लेषण
 से  चता  चला  कि  100  विवादों  में  से  56  मामले  में  तल  1  जाता  इसी  वजह  से  बाल
 जपराध  बढ़  रहे  वह  अब  विबादों  और  वंशावली  की  महिमा  मंडित  करने  के  वारे  में  सोच
 रहे  हैं  क्योंकि  समस्या  का  यही  समाधान  होगा  ।  हंगरी  श्रेस्‍्ट  ऑफ  बुडापेस्टਂ  नाम  से
 एक  प्रलिथोधिता  चल  रही  है  ।  यह  विशेषकर  एक  साम्यवादी  देश  में  संस्कृति  का  ह्वास  हाल
 ही  में  पाकिस्तान  में  पेशावर  में  ईद  की  नमाज  में  इस  बात  पर  अफसोस  जाहिर  किया  कि  एक
 महिला  इस्लामी  राज्य  की  प्रधान  यह  समस्या  विश्टभर  में  हाल  ही  में  एक

 पहला  है  रिस  ब।रबरा  ए  गलिकन  चर्च  की  विशप  चुनी  गई  और  सम्पूर्ण  ईसाई  जगत  में  इसका

 हुआ  ।  इस  प्रकार  से  इस  समस्या  का  अत्तर्राष्ट्रीय  पहल  है  और  हमें  इसका  विरोध
 है  ।  हमें  देश  भर  में  जागरूकता  तैयार  करनी  होगी  ताकि  हम  इसका  मुकाबला  कर

 सकें  ।  यह  कोई  पार्टी  कार्यक्रम  नहीं  यह  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  है  और  सभी  को  इसमें
 भाग  लेना  चाहिए  और  मुम्े  विश्वास  हैक  भारतीयों  के  रूप  में  हम  इसके  प्रति  समर्पित  है  ।

 जहां  तक  बेरोजगारी  के  आंकड़ों  संबंध  है  महिलाओं  की  संख्या  अधिक  जहां  तक
 मण  री  भें  भेदभाव  काः  सम्बन्ध  है  यहां  भी  महिलाएं  ही  पीड़ित  विरासत  विशेषकर

 के  मस्‍मने  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यही  स्थिति  विवाह  क
 नून  की  इसलिए

 यह*देखना-होगा  कि  महिलाओं  को  पुरुषों  के समकक्ष  लाया  जा  सके  ।  जब  तक  हम  ऐसा  नहीं
 क  रते  हम  परिणाम  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 मुझे  इस  बतत  की  बहुत  खशी  है  कि  प्रधान  मन्त्री  इस  बात  में  व्यक्तिगत  रुचि  ले  रहे  हैं  कि

 को-पुरुषों  क ेसमकक्ष  लाया  जाए  और  वह  इसके  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  किन्तु
 ५छक्त्त:-म्रहिलाओं  को  ही  अपने  दिलों  के  लिए  जड़ना  होगा  ।  इसलिए  वह  एकजुट  होकर

 ६  एहमने  में  भी  संशोधन  किया  है  ।  मौलिक  अधिकारों  के  अध्याय  में  हमने  कहा  है  कि  हम
 भी  हेसा  काम  नहीं  करेंगे  जो  महिलाओं  की  गरिमा  और  मर्यादा  के  लिए  अपमानजनक  हो  !

 उसके  हमने  संविधान  में  संगरोधन  किया  है  ।  किन्तु
 इसके  साथ  साथ  महिलाओं  में  भी

 रूकसा  होतीं  चाहिए  ताकि  वह  अपने  हितों  के  लिए  एक  जुट  होकर  लड़  सकें  ।  सरकार  को  उनकी
 स्वत्तर  Ts  उनका  साम।जिक  दर्जा  सुधारने  तथा  उन्हें  राजनेतिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए

 पर्याप्त  कदम  उठाने  चाहिए  |  तभी  हम  कुछ  कदम  आगे  बढ़  सकते  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं
 अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 -  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  बलवन्त  सिंह
 राम्‌कन्लिया.५)-वधाई  देता  हूँ  कि  उन्होंने  महिलाओं  पर  हो  रहे  अत्याचारों  का  भामला  सभा  में

 कमलतः  तेलग्‌ में  दिए  गए  भाषण  के  अ ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 है  है
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 चर्चा  के  लिए  उठाया  ।  बहुत  समय  पूर्व  मनु  ने  कहा  था  *“स्त्री  को  स्वतन्त्रता  नहीं  दी  जानी  चाहिएਂ
 किन्तु यह  अतीत  की  बात  यह  कथन  आधुनिक  समाज  के  अनुरूप  नहीं  है।अब  यह  बात

 पुरानी  हो  चुकी  है  और  अब  इस  तक॑  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  ।  अब  महिलाएं  हर  क्षेत्र  में
 पुरुषों  से  समानता  कर  रही  हैं  |  इनमें  से  अधिकतर  महिलाओं  ने  आज  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  की
 महिलाएं  भी  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  प्रुषों  क ेसमान  पदों  पर  कार्य  कर  रही  है  ।  विधान  सभाओं  तथा  अन्य
 प्रगासनिक  कार्यालयों  हर  क्षेत्र  मे ंमहिलाएਂ  कार्य  कर  रही  है  तथा  अपनी  योग्यता  सिद्ध  कर  रही

 किन्‍्त््‌  दुर्भाग्य  से  पुरुषों  की  भांति  महिलाओं  की  उन्नति  केवल  कुछ  विशेष  सुविधा  प्राप्त
 वर्ग  तक  ही  सीमित  है  ।  आज  भी  बहुत  अधिक  महिलाएं  पिछड़ी  हुई  पिछड़े  वर्ग  की
 लाओं  पर  आज  भी  अत्याचार  हो  रहे  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  हर  रोज  महिलाओं  पर
 अत्याचार  हो  रहे  हैं  ।  प्रतिदिन  हमें  दहेज  के  कारण  हुई  मृत्यु  क ेसमाचार  सुनने  को  मिलते
 इन  अत्याचारों  के  कारण  सभ्य  समाज  का  सिर  ज्षमं  से  अक  जाता  है  यहां  तक  कि  उस  जमनाने  में

 भी  दहेज  के  कारण  महिलाथों  को  नहीं  मारा  जाता  था  जत्र  यह  कहा  जाता  था  कि  महिलाओं  को

 स्वतन्त्रता  नहीं  मिलनी  इस  देश  का  अतीत  गौरवपण्ण  रहा  इस  पवित्र  भूमि
 पर  सभ्यता  अपने  चरम  विकास  पर  थीं  ।  आरम्भ  से  ही  बहुत  समय  पहले  से  ही  इस  प॒थ्वी  पर
 हमारा  देण  मभ्य  राष्ट्रों  में  सबसे  अग्रणी  रहा  है  ।  आज  हमें  अपने  अतीत  पर  गव॑  है  और  हम  यह
 दावा  करते  हैं  कि  हमारा  समाज  अत्याधिक  उन्नत  समाज  है  ।  हमें  अपनी  उपलब्धियों  पर  गये
 किन्तु  हमारी  प्रगति  क्रे  साथ  साथ  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  में  भी  निरन्तर
 व॒द्धि  हो  रही  है  ।  कुछ  समय  पव्व  हमारे  देग  पर  इंदिरा  गांधी  जी  शासन  कर  रही  अब  उस

 गदही  पर  उनक्रा  वेटा  बिराजमान  उनके  सत्ता  में  आने  से  पूव॑ं  से  ही  दहेज  के  कारण  होने  वाली
 मौतों  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।  हम  एक  सभ्य  समाज  होने  का  दावा  तो  करते  हैं  किन्तु  क्या  हमारा
 आचरण  इतना  गरिमामय  है  कि  हम  अपने  दावे  को  न्‍्यायोचित  ठहरा  सके  !  अथवा  क्‍या  हम  अपने

 दावे  के  एकदम  प्रतिकल  नशंस  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ?  इन  अत्याचारों  के  लिए  सरकार  किस  हद
 न॒क  जिम्मेदार  है  ?  सरकार  उन  अत्याचारों  पर  नियन्त्रण  करने  में  कैसे  असफल  रही  अपने
 परन्तम  न  में  झांके  तो  यह  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  प्रगासनिक  तंत्र  की  असफलता  हीं  महिलाओं  पर

 अत्याचार  बढ़ने  का  मुख्य  कारण  उनकी  प्रकृति  महिलाओं  को  नीचा  देखने  की  है।वे
 लाओं  के  साथ  वैसा  व्यवहार  नहीं  करते  जैसा  किया  जाता  चाहिए  ।

 दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  का  एक  कारण  महिलाओं  का  आश्थिक  रूप  से
 महिलाओं  को  आथ्थिक  रूप  से  स्वतन्त्र  नहीं  हैं  । महिलाओं  को  अपने  माता-पिता

 पति  से  उत्तराधिकार  में  सम्पत्ति  दिए  जाने  से  वंचित  रखा  जाता  यदि  कित्री  पिता  के
 |

 सम्पत्ति  को  चार  भागों  में  बांदा  प्रत्येक  को  सम्पत्ति

 ।(  4  अंश  में  से  यदि  पिता  चाहे  तो  कुछ  अंण  अपनी  पुत्रियों  को  देता  अतः  यह

 स्पष्ट  है  कि  किस  तरह  महिलाओं  के  सम्पति  फ्रे  त्रधिकार  से  वंचित  रखा  जाता  सम्पत्ति  में

 उसकः  हक  न  होने  के  कारण  ही  महिलायें  आर्थिक  रूप  से  दूरारों  पुर  निमर  रहती  है  ।  च्‌कि
 आर्थिक  रूप  से  वे  स्वतन्त्र  नहीं  इसलिए  वे  कमजोर  रहती  तथा  उन  पर  ज्यादा  से  ज्यादा

 अत्याचार  होते  हैं  ।  कम  से
 कम  अब  जवकि  हम  अपने  उन्नत  होने  दावा  कर  रहे  हैं  और  21

 वीं  शताब्दी  में  पहुँचने  ही  वाले  हमें  महिलओं  को  सम्पत्ति  में  उनका  अधिकार  दिलाने  का  प्रयत्न

 करना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  किया  जाता  तो  महिलाओं  पर  हो  रहे  अत्याचारों  में  स्वतः  कमी  आ

 जाएगी  ।  अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह्‌  एक  विधाद  पारित  करके  सम्पत्ति  में  पुरुषों  और
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 महिलाओं  को  बराबर  का  हक  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उपाय  करें  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  गव  महसूस
 हो  रहा  है  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  4  वर्ष  पूरब  ही  एक  विधेयक  पारित  करके  महिलाओं  को  यह
 अधिकार  पहले  से  ही  दिला  चुकी  है  ।  बहुत  आनाकानी  के  बाद  उस  विधेयक  पर  राष्ट्रपति  ने  हाल
 ही  में  सहमति  दी  है  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  उठःया  गया  यह  कदम  समूचे  देश  के  लिये  आदर्श
 माना  जाना  चाहिए  और  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  व्यक्तियों  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  उदाहरण  स्वरूप
 महिलाओं  को  सम्पत्ति  में  सम!|न  अधिकार  दिलाना  चाहिए  ।

 यशंपि  महिलाओं  को  स्वतन्त्रता  नहीं  दी  गई  अतीत  में  बहुत  सम्मानित  माना  जाता
 था  ।  भारतीय  और  ग्रीक  दोनों  महाकाव्यों  से  उस  जमाने  में  महिलाओं  की  प्रतिष्ठा  का  पता  चलता
 है  ।  अपने  महाकाव्य  में  होरम  ने  कहा  है  की  सुन्दरता  के  कारण  ही  कई  युद्ध  हुए
 हैं

 ।
 इससे  पता  चलता  है  कि  उतर  दिनों  महिलाओं  के  प्रति  उनमें  कितती  श्रद्धा  महाभारत

 18  अक्षौहिणी  सैनिकों  को  युद्ध  करना  पड़ा  ।  इसका  कःरण  था  एक  महिला  का  अपमान
 और  उसकी  राक्षस  जाति  को  दीता  के  साथ  दुठ

 ।  रावण

 यंघहार  करने  का  दंड  पड़ा  था
 ।  ऐसे  कई

 उद्धरण  दिए  जा  सकते  इन  असंख्य  उदाहरणों  से  पता  चलता  है  कि  अतीत  के  उन  अच्छे  दिनों
 में  महिला  को  कितना  उच्च  स्थान  प्राप्त  उन  दिनों  भी  महिलाओं  को  इतना  सम्मान  प्राप्त  था
 जछकि  हमारा  समाज  आज  की  भांति  उन्नत  नहीं  था  ।  भगवान  कृष्ण  नरकासुर  की  हत्या  नहीं  कर
 पाये  ।  उसकी  पत्नी  जो  रणभूमि  में  उसके  साथ  गई  ने  नरकासुर  कीं  हत्या  करके  कृष्ण
 को  बचाया  था  ।  श्री  कृष्य  ने  उसके  रणकौशल  की  प्रशंसः  की  थी  !  इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  कोई
 भी  क्षेत्र  ऐसा  नहीं  हैं  जो  नारी  की  क्षमता  से  बाहर  हो  ।  मुझे  आ:चयं  है  कि  स्त्री  की  वह  गौरव

 स्थिति  आज-कहां  समाय्त  हो  गयी  एक  तरफ  तो  हम  यह  देखते  हैं  कि  स्त्री  हर  तरफ  का  कार्य
 कर  रहो  है  चाहे  वह  पद  टंकक  का  हो  या  प्रशासक  का  अथवा  एक  योग्य  दक्‍ता  दूसरी  तरफ  *

 हम  देखते  हैं  कि  महिलाओं  को  हर  तरह  से  प्रवाहित  किया  जाता  है  बहुत  समय  पूवव॑  हमारे  देश  में
 सती  प्रथा  का  चलन  इस  प्रया  को  पुनः  बढ़ावा  देने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  यह  माश्चय॑
 की  बास  है  कि  कांग्रेस  शासित  राज्य  राजस्थान  में  सती  त्रथा  को  बहुत  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा
 है  ।  वहां  पर  सती  के  लिए  बहुत  प्रचार  किया  जा  रहा  सती  एक  बुरी  प्रथा  है  और  सभी  लोगों
 द्वारा  इसकी  निन्‍दा  की  जानी  चाहिए  |  यह  हमारे  जेंसे  सभ्य  समाज  के  लिए  एक  घब्बाਂ  इससे
 भी  केन्द्रीय  सरकार  एक  मऊ  दर्शक  बनी  रही  है  ।  वास्तव  में  यह  एक  निश्चित  मत  लेने  की
 स्थिति  में  नहीं  कारण  यह  है  कि  राजस्थान  के  कांग्रेछ  (So)  दा  शासन  है  ।  यदि  वहां  पर  एन०
 टी०  आर०  की  सरकार  अथवा  ज्योतिबस्‌  की  सरकार  होती  तो  उसे  तत्काल  बर्खास्त  कर  दिया
 गया  होता  ।  इस  तरह  के  दोहरे  मःनदण्ड  से  केवल  अत्याचारों  की  घटनाओं  को  ही  बढ़ावा  मिलेगा  ।
 जहां  कहीं  भी  और  जब  कभी  भी  सती  की  घटना  होती  है  ।  वहां  पर  सम्बन्धित  लोगों  और  राज्यों
 को  कठोर  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  |  यदि  यह  घटना  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  होती
 यदि  केन्द्र  वहां  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  कार्यवाही  की  निन्‍दा  की

 जामी  चाहिਂ  7!  ।  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिखाई  गई  असमर्थता  को  देखकर  मुझे  शर्म

 महसूस  हुई  फेवल  इतना  कह  देनाः  ही  पर्षा"त  नहीं  है  कि  महि  पर  अत्याचार  किए  जा
 रहे  हैं  ।  यह  देखन ेके  लिए  हमें  दुड़संकल्प  होकर  कार्य  करना  चाहिए  कि  ये  अत्याचार  खत्म  हो
 जाए  ।  ये  अत्याचार  उत्तर  प्रदेश  और  बिहर  जैसे  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  अधिक  हो

 ओं
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 रहे  हैं  ।  इस  बुरी  प्रथा  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  पहले  से  कई  विधान  बने  हुए  हैं  ।  फिर  भी  उन्हें
 अक्षरण  कार्यान्वियत  नहीं  किया  जा  रहा  है|  का्यन्वियन  में  असफल  रहने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार
 है  ?  ये  अत्याचार  विपक्ष  शासित  राज्यों  की  घुलना  में  कांग्र  स  शासित  राज्यों  में  अधिक  है  ।  कांग्रेस
 पार्टी  यह  दावा  करती  है  कि  यह  देश  को  2।  वीं  शताब्दी  में  ले  जा  रही  इसके  बिलकुल
 वपरीत  हम  देखते  हैं  उनके  अपने  राज्यों  में  असभ्य  प्रथायें  अपनाई  जा  रही  यह  कहंने  का  कोई

 फायदा  नहीं  है  कि  हम  2  वीं  शताब्दी  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  जबकि  सती  जेसी  बुरी  प्रथायें  अभी
 भी  जारी  हैं  ।  उन्हें  य ेघडियाली  आंसू  बहाने  बन्द  कर  देने  यदि  सरकार  वास्तव  में
 महिलाओं  के  उत्थान  में  रुचि  रखती  है  तो  महिलाओं  को  पुरुषों  के बराबर  सम्पत्ति  में  अधिकार
 देना  होगा  ।  केवल  तभी  महिला  और  पुरुष  के  बीच  असन्तुलन  को  यूरा  किया  जा  सकता  जब
 महिलायें  आवक  दष्टि  से  स्वतन्त्र  हो  जाएगी  तो  स्वाभाविक  हैं  कि  उन  पर  होने  वाले  अत्याचार  भी
 समाप्त  हो  जायेंगे  और  देश  21  वीं  शताब्दी  में  आगे  प्रवेश  कर  सकता  है  ।

 एक  बार  फिर  मैं  श्री  राम्वालिया  का  इस  सभा  में  यह  चर्चा  शुरू  करने  के  धन्मवाद
 करता  हूं  और  उन्हें  मुबारकवाद  देता  हूं  ।

 श्रापने  जो  मुझे  वोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  उसका  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  अपने  भाषण
 को  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  डा०  राजहंस  बोल  सकते  हैं  ।  लेकिन  इससे  पहले  कि  वह  मैं
 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  यह  चर्चा  2.00  की  बजाए  लगभग  2.15  पर  शुरू
 की  है  ।  इसलिए  इसको  देखते  हुए  हम  इस  पर  वतद-विवाद  4.15  पਂ  तक  जारी  उसके
 बाद  हम  4.15  पर  पेयजल  समस्या  पर  शुरू  चर्चा  क  रंगे  ।  पर  हस्तक्षेप
 करेंगी  ।

 श्रोमती  ट  :
 मझे

 केवल  मनट
 की

 श्यक्‌ ग  मारग्र  ट  आल्वा  :
 मुझे  केवल  15  मिनट  की  आवश्यकता  है  ।

 उपाध्यत्र  महोदय  :  तो  आप  3:45  म

 जायेंगे  ।

 श्री  विजय  ऋुमार  यादव  :  हमारे  वारे  में  क्या  कहना  है  ?
 श

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बुलाउ  यह  केवल  हस्तक्षेप  हम  उसके  इसे
 जारी  रखेंगे  हम  इसे  दोबारा  सोमवार  को  शुरू  करेंगे  ।

 ५.  पर  शुरू  करे  क्योंकि  उनके  बाद  एक  सदस्य  रह

 अब  डा०  राजहस  बोल  सकते  हूँ  ।

 .
 डा०  गौरौ  शंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  औरतों  पर  अत्याचार

 यह  मामला  कितना  गम्भीर  है  और  हमने  इसे  कितनी  गम्भीरता  से  लिया  है  ब्रह  इस  सदन  की
 उपस्थिति  से  पता  चल  जाता

 यह  सचमुच  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  हर  साल  इस  सदन  में  हमें  एट्रोसिटीज  ऑन  बूरमन  पर
 चर्चा  करनी  पड़ती  है  |  हम  चर्चा  करके  यहां  से  चले  जाते  हैं  और  निश्चित  हो  जाते  हैं  और  समझ
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 गौरी  शंकर

 लेते  हैं  कि आज  के  बाद  औरतों  पर  और  महिलाओं  पर  कोई  अत्याचार  नहीं  होगा  ।  मेरे  विपक्ष
 के  दोस्तों  को  बहुत  बुरा  लगा  जब  हमारे  एक  साथी  ने  जयललिता  के  प्रकरण  का  यहाँ  जिक्र
 किया  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि जयललिता  के  मामले  में  चर्चा  इस  सदन  में  क्‍यों  नहीं  हो  सकती  ।
 क्या  उनके  साथ  अन्याय  नहीं  हुआ  ?  केवल  यह  कह  देने  से  कि  वह  एक  एक्ट्रैस  है  उसकी  बे  इज्जती
 की  जा  सकती  है  ओर  उसके  कपड़ं  फाड़  दिये  जा  सकते  हैं  ।

 ]

 श्रो  सोमनाथ  रथ  :  तमिलनाड़  का  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  भी  एक  अभिनेता  या
 और  आन्प्न  प्रदेश  का  मुख्य  मन्त्री  भी  अभिनेता  है

 डा०  गौरी  शंकर  राजहुंस  :  मेरे  कहने  का  अर्थ  है  कि  जयललिता  के  मामले  में  जो  कुछ
 तमिलनाड  में  हुआ  वह  सारे  देश  के  लिये  दुख  की  बात.है  और  तमिलनाडू  की  सरकारी  पार्टी  के

 लिये  यह  अत्यन्त  खराब  बात  ज़सा  कि  हमारे  दोस्त  ने  बताया  कि  यह  कोई  और  अखबार

 टी  है  बल्कि  इण्डियन  एक्सप्रेत  है  जिसका  हवाला  वह  दिन-रात  देते  उसमें  जयललिता  को

 फटे  हुए  कपडों  में  दिखाया  गया  सदन  के  अन्दर  उसके  साथ  जो  कुछ  हुआ  उरुसे  सारा  देश
 परिचित  है  ।  उसने  अपनी  पार्टी  के  अपने  घर  के  लिये  और  लोगों  को  समझाने-वुझाने  के

 लिये  एक  पूर्जे  में  लिया  था  कि  मैं  इस्तीफा  करना  चाहती  हूं  लेकिन  उसने  उसको  सील  कर  दिया

 और  उसे  अपने  फैमिली  फ्रैंड*  को  दे  दिया  और  कहा  कि  इसे  अपने  पास  रख  लो  |  के

 के  इंटेलिजेंस  आफिसर  को  कहीं  से  पता  लग  गया  और  उसने  *  को  अरं॑स्ट  कर  अरेस

 करने  के  बाद  उसे  घर  जाकर  मारा-पीटा  और  कहा  कि  दिखाओ  वह  चिट्ठी  कहाँ  वह  चिट्ठी

 लेकर  उसे  असिस्‍टेंट  पुलिस  कमिशनर  को  दिया  और  असिस्टेंट  पुलिस  कमिशनर  ने  उस  चिटठी

 को  पुलिस  कमिशनर  को  दिया  ।

 पुलिस  कमिश्नर  ने  होम  सेक्रेटरी  को  होम  सैक्रेटरी  ने  चीप  मिनिस्टर  को
 चीप  मिनिस्टर  ने  कहा  जयललिता  ने  रिजाइन  कर  यह  खेद  की  बाद  है  |  मैं  वीक  मंगनीज
 से  कोट  कर  रहा  हूँ  यह  कोई  सरकारी  मंगनीज  नहीं  मद्रास  से  नकलने  वाली  बहुत  ह्दी
 रैस्पेंक्‍्टेड  मंगनीज  है  है  |  इसमें  कहा  गया  है  :

 |  आसूचना  में  उपलब्ध  स्रोतों  के  जसे  ही  यह  पत्र  लिखा  सहादद

 आयुक्त  ने  उसे  दुरई  के  आयुक्त  को  भेज  दिया  था  जिन्होंने  उसे  आगे  गृह  सचिव  आर०  तागरारणन
 को  10.30  रात्रि  को  ही  भेज  दिया  त्याग  पन्न  तथा  पार्टी  के  लोगों  के  लिए  चार  पृष्ठ  की

 अपील  की  प्रतियाँ  सभी  समाचार  पत्रों  के  कार्यालयों  में  पहुंच  गई  थी  ।  ऐसा  कहा  गया  है  कि  सादे

 कपड़ों  में  पुलिस  के  लोग  ही  उन्हें  समाचार  पत्रों  के  लिये  ले  गये  थे  ।”

 *
 क्ायंवाह्ी  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 इससे  बढ़कर  खेद  की  क्या  बात  हो  सक्रती  हमारी  सिम्पैथी  जयललिता  जी  से  इसलिए  है
 कि  वह  हमारी  कलीग  राज्य  सभा  हम  सैण्ट्रल  हॉल  में  बैठते  बातें  करते  थे  और  किसी  को
 क्या  हक  है  कि  एक  एक्स  एम०  पी०  हो  या  एम०  एल०  ए०  हो  तो  उसे  तरह  से  बेइज्जत  करे  ।
 जब  जयललिता  के  कलीबर  की  लेडी  को  इस  देश  में  बेइज्जत  किया  जा  सकता  उसे  बोलने  नहीं
 दिया  जा  सकता  उसे  रिज।इन  करने  के  मजबूर  किया  जा  सकता  है  तो  दूसरों  की  इज्जत
 कहां  पर  आज  भी  वह  अपने  घर  से  नहीं  निकल  पा  रही  उसे  वरचुअली  पहटा  एक

 मिनिस्टर  ने  उसके  कपड़े  फाड़  ऐसाਂ  इस  देश  में  पहले  कभी  हुआ  है  और
 हम  यह  कहकर  संतोष  कर  हैं  कि  वह  तो  एक्ट्रैस  थी  ।  जरा  लोग  सोचकर  देखें  कि  उनके  धर
 की  महिलाओं  के  साथ  ऐसा  हो  तो  उनको  कंसा  लगेगाਂ

 श्री  सेयद  मसूदल'हुसेन  :  पापरी  पोश  के  बारे  में  भी  कहिए  ।
 ०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  आप  पापरी  पोश  के  बारे  में  कहते  आपकी  पार्टी  ने  भी

 किया  जयललिता  के  साथ  जो  बात  हुई  है  उसको  आप  जस्टिफाइड  कंसे  कर  सकते  वह  ,
 बहुत

 ही
 दुख  की  बात  है  ।  केवल  इसलिए  कि  वह  कांग्रेस  के  साथ  आ  गई  है  और  दोनों

 गुटों  को  मिलाकर  एक  कर  लिया  है  और  इससे  करूणानिधि  की  गद्दी  हिल  रही  है
 तो  उसे  आप  बेइज्जत  करेगे  और  उश्षको  जस्टिफाई  करेंगे  कि  जो  कुछ  हुआ
 ठीक  हुआ  है  ।  यह  बहुत  ही  खेद  की  और  दुख  की  बात  है  ।  मैं  तो  मांग  करता  हूँ  कि

 गमंन्ट
 को  डित्तमिस  किया  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूँ  कि  इसमें

 इन्‍्क्व।यरी  कराई  और  तम्िलनाड़  :  गवर्न॑मनन्‍्ट  को  डिसमिस  किया  जाय  और  पब्लिकली
 माफी  मांगे  क्योंकि  यह  घटना  तमिलनाड  की  असेम्बली  में  हुई  है  क्योंकि  आज  जो  तमिलन।ड  की
 असेम्बली  में  हुआ  कल  वह॒  देश  की  किसी  असेम्बली  में  दोहराया  जायेगा  और  कल  को  इस

 दोहराया  इसको  आप  कंसे  बर्दाश्त  कर  सकते  कंसे  जस्टिफाई  कर  सकते

 बहुत  ही  गम्भीर  है  ।  जयललितः  के  प्रकरण  की  से  जांच  होनी  चाहिए  ।

 जब  एट्रासिटीज  ऑन  वीमेन  की  बात  आती  है  तो  हमारा  ध्यान  पूरी  तरह  से  सुप्रिया  कांड
 पर  चला  जाता  सुप्रिया  काण्ड  का  क्‍या  एक  चीफ  मिनिस्टर  की  ग्राण्ट  डॉटर  इन  लॉ
 को  दिने  दहाड़े  गोली  मार  दी  गई  और  कुछ  नहीं  हुआ  ।  वह  चीफ  मिनिस्टर  मोरेलिटी  की  बात
 करते  इससे  बढ़कर  और  क्या  दुख  की  बतत  हो  सकती  है  और  हम  चुपचाप  अत्याचारों  की  बात

 कर  रहे  उस  चीफ  मिनिस्टर  को  अरेस्ट  किया  जाना  चाहिए  था  और  जो  लोग  प्रोटंक्शन  देते

 हैं  उनको  अरेस्ट  किया  जाना  चाहिये  की  इन्वंवयरी  होनी  चाहिये  थी  लेकिन

 सारा  मामला  ठप्प  पड़ा  हुआ  मैं  कहूँगा  कि  यहां  प्र  हम  कितना  भी  औरतों  पर  अत्याचारों

 क्री  बात  हमारे  यहां  डिए  के  साथ  ही  बात  समाप्त  हो  जाती  इसफ्रे  बाद  आगे  बात

 नहीं  बढ़  पाती  है  ।  रोज  अखब.रों  में  हम  देखते  हैं  कि  लड़कियों  को  जलाया  ज.वा  बहुओं  को

 बेरहमी  से  जलाया  जाता  देखकर  हम  चुप  हो  जाते  आंख  मूद  लेते  हैं  और  रोचते  हैं  कि  चलो

 हमारे  साथ  तो  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  वह  विसी  के  साथ  हो  सकता  आपने  सुना  बहुत  ही
 अच्छा  नारा  उन्होंने  दिया  था  जिन्होंने  सुप्रिया  केस  में  एक  धरना  दिया  उन्होंने  कहा

 दहेज  दो  और  बहु  को  मार  दोਂ  ऐसे  भी  बहुओं  को  जलाया  जाता  उन  बेचारी  लड़कियों
 को  जलाया  जाता  हैਂ

 *
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 श्री  सेयद  ससूदल  हुसेन  :  इसमें  पापिया  पोश  को  बताओ  ।

 डा  गौरी  शंकर  राजहूस  :  आपके  बारे  में  ही  बात  करते  आपको  क्‍यों  तकलीफ

 है  ।

 ओ[संवद-महूदल  हुस्लेन  :  क्हिर-में-पाफिधा  पोश  के  बारे  में  बोलो  ।

 डा०  भौरी  शंकर  राजहूंस
 :  उसी  के  बारे  में  कहता  उनको  सजा  भी  दे  दी  जो

 उसके  लिये  रेस्पोंसिवल  आप  भी  समझते  हैं  ओर  भी
 समझते  हैं

 अपकी-चीफ  भिनिस्टर  की  फैमिली  के  अन्दर  हुआ  है  और  चीफ  मिनिस्टर  के

 लड़के  उसको  क्‍यों  करते  मैं  अ  पको  बोलने  नहीं  दू  गा  जब  अपका

 नम्बर  आयेगा  ।  आप  मुझे  बोलने  दीजिए  ।  )

 करी  शमसिन्दर  सिह  :  बिहार  के  चीफ  मिनिस्टर  का  भी  डसमिसल  मांग  लो  ।
 “  )

 डर०  राजहुंस  :  मेरी  टर्त  मुझे  बोलने  जब  आपकी  आये  तो  -

 आप  बोलियेशा  ।  “

 मैं  दो-तीन  बातें  चंगहता  हूँ  ।  यह  वात  किसी  भी  परिवार  में  हो  सकती  है  ।  इसको

 परी  तरह  मगम्भी  सता  से  लेना  चाहिए  ।  मैं  तोःयह  कि  जिस-जिस  पस्थविार  में  औरत  यानि

 लड़की  जलाई  जाती  वहां  पर  जो  कल्प्रिट  उसको  फोटो  टेलीविजन  पर  दिखायें  जंसे  आप

 टैरेरिस्टों-क्ी  दिखते  आजकल  दूरदशन  बहुत  ही  स्ट्रांग  आप  अखब(र

 में  फोटो  छपफते  ही  हैं  और  जंसे  खोए  हुए  लोगों  की  फोटोਂ  दिखाते  उसी  प्रकार  इन  क्रिमिनिल्स

 की  व्फोटी-भी  ठेलीविजन  पर  दोस्त  जान  सकें  कि  इन  लोगों

 ने  क्या  काम  किये-हैं-और  उनकी  सोशियल  बॉयकॉट  हो  सके  ।

 मैं  एक  बात  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करू  क्‍योंकि  मन्त्री  महोदया  को  जबाब  देना

 है  ।  जो  लोग  वेस्ट  में  गए  इ  कनाडा  तथा  यूरोप  के  देशों  वहां  उन्होंने  देखा

 कम  से  कम  -  मैंने  तो  देखा  है  कि  औरतों  क्री  कितनी  इज्जत  होती  है  ।  उसका  कारण  यह

 हैकि  शुरू  सें  परिवार  में  यह  ट्रंनिग  दी  जाती  है  कि  औरत#का  स्थान  से  ऊँचा  है  ।

 वहां  पर  कोई  भी  औरत  कितनी  ही  आमदनी  उसकी  गरीब  से  गरीब  यदि  वह  बस  में

 सफर  करेगी  तो-अमीर  से  अमीर  आदमी  जो  बस  में  बंठा  हुआ  वह  उठ  कर  उसको  स्थान  देगा  ।

 क्यू  में  भी  मर्द  और  औरत  को  सबसे  पहले  स्थान  ब्फ़  के  ठण्ड  के  दिनों  अक्सर

 मर्द  और  औरत  आओवर-कोट  पहनते  यदि  किसी  के  यहाँ  कोई  लेडी  तो  उस  घर  का
 मखिया  £,  उस  लेडी  के  ओवर-कोट  को  उठाकर  वह  रखेगा  ।  चाहे  वह  कितना  भी  अमीर  क्‍यों

 हो  ।  सवाल  मानसिकता  का  है  ।  यदि  वेस्ट  से  कुछ  नहीं  सीख  सकते  तो  कम  से

 औरत  की  इज्जत  करना  तो  सीख  सफते  एक  टूर  निग  बचपन  से  दी  जा  सकती  मैं  इस  बारे

 में  कहूँगा कि  राजीव  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  कि  पंचायती  राज  में  30  परसंट  रिजर्वेशन

 दिया  आप  इतना  कीजिए  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  आप  लड़कियों  की  ।  पर  खर्च

 ताकि  लड़कियां  खड़ी  होकर  कह  सकें  कि  बत्तमिजी  बर्दाश्त  नहीं  करेंगे  ।  जब  बेइकोनोमिकली
 ना  कर
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 इंडिपेडेंट  हो  तो  सारी  समस्या  अपने  आप  समाप्त  हो  जायेगी  ।  उनको  आप  किसी  तरह
 से  इंजोनोमिकली  इंडिपेडेंट  बंतादएं  और  इकोनोमिफलीਂ  इंडिपेडेंटਂ  बनाने  के  लिये  उन्हें

 एजूकेशन  दीजिए  ।  मैं  आपको  कहना”चाहता  हे  कि  यह  सवाल  किसी  एक  पार्टी  का  है

 किसी  एक  समाज  का  नहीं  किसी  एक*गाँध-का  नहीं  बल्कि  पूरे  राष्ट्र-का-है  ।  अभी  मेरे  बमल
 में  दिःली  में  एक  लडकी  के  साथ  अत्याचार  हुआ  लड़की  के  घरःवाले-उस  में-नहीं  थे
 कि  दे  डाउरी  तो  हजव्रेंड  उसके  जेठ  उसके  श्वसुर  सव  उसको  पीटते  लेकिन  कहीं
 उसको  न्य/य  नहीं  उस  लड़की  के  फादर  को  लेकर  मैं  पुलिंस  कमिश्नर  के  पस  गया  और
 पुलिस  कमिश्नर  ने  तुरन्त  एक्शन  लिया  और  मामला  रास्ते  पर  आ  लेकिन  मैं  कितने  लोगों
 को  ले  जाकर  मैं  पुलिस  कमिश्नर  केस्यहाँ  न्याय  दिलाऊंगा  या  आपਂ  कितने  लोगों*को'लिजर  पुलिस
 कमिष्नरਂ  के  यहां  न्याय  आवश्यकता  है  मामसिकता  बदलने  की  |  हम  सब  अपने  अबने

 रीके  से  मानसिकता  बदलें  ।  कहने  केः  लिये  हमਂ  बडे  बड़े  भाषणःदेते!हैं  औरम्लोग  कह  दैतेः  हैं  कि

 जडां  शौरतों  की  पूजा  होतीਂ  है  वहां  देवता  निश्रास|करते  एक  आदमी  ने  कहा  यहः  केवल  कहने  के

 लिए  उसी  तरह  से  है  ज॑से  कि  हर  बेईमाी  करने  वाला  आदमी  कहता-है  जैयते

 सत्य  क्री  विजय  होती  है  ।  इसी  तरह  से  भाषण  करने  के  लिए  कहें  इसका  क्मेई-अभ्ं  नहीं

 है  ।  जब  तक  हम  अपने  जीवन  में  बात  को  नहीं  उतारेंभे  कि  हमें  समाज  को  बदलना  है  कक

 यह  नहीं  होगा  ।  हमें  इस  बात  की  प्रतिज्ञा  लेनीं  जब॑-तक  हम  नहीं  करेंगे  सब  तक

 औरतों  पर  अत्याचार  नहीं  सकेगा  ।

 सौनव  संसाधत  विकास  में  युवा  कार्य  और  खेल८्तथा  '
 सेहिला  औरਂ  बाल  विकास

 में  राज्य  मंत्री  सारग्रेटਂ  :  उपाध्यक्ष  गृह  इस  घाद-विंबाद
 अन्त  में  इसका  उत्तर  देंगे  ।  मैं  हस्तक्षेप  करंਂ  रही  हैं

 ।

 अप  जलनते  हैं  कि  कार्यान्वयन  तंत्र  महिला  और  विकास  विभाग  पास  नहीं  है  ।  ये

 गृह  मंत्रालय  और  राज्य  तंत्र  ही  है  जिन्हें  वास्तक  में  इस  विध/न-को  करन ेके  लिए  तेज
 करना  होगा  जिस  पर  हम  संसद  के  मरध्यम  से  निमरानी  हैं  ।

 इस  चर्चा  में  उठाए  गए  बहुत  से  मुद्दों  को  मैंने  नोट  किया  है  ।  इस  शुरू  के  स्तर  पर  मैं  उनमें
 से  कुछ  मुद्दों  का  उत्तर  देना  चाहती  हूं  ।

 एक  मुद्दा यह  है  कि  हम,रे  पास  विधान  मौजदਂ  हैं  ।  उसमें  खाभियों  में  संशोधन  करने  के  लिए
 एमत्र  समय  पर  सक्षषका  समर्थन  रहा  है  ।

 अक्सर  महिलाओं  के  दलों  द्वारा  तथा  इस  क्षेत्र  भें  विभिन्न  विशेषज्ञों  द्वारा  सुझाव--दिये
 जाते  हैं  ।

 रहिलाओं  पर  होने  वाले  अत्याचारों  के  आकड़े  एकत्र  करने  के  समय  सर्वयय पर  प्रथास
 गए  हैं  कौर  गृह  मंत्रालय  द्वारा  इस  सभा  को  वे  आकड़े  दिये  गएं  महिलाओं  पर  होले  वाले

 अत्थाचारों  के  मामले  पुलिस  स्टेशनों  पर  दर्ज  किये  जाते  कितु  ज॑से  ठीक  ही  कहा  गथਂ  है  कि
 बहुत  से  मामले  दर्ज  ही  नहीं  होते  हैं  क्योंकिःमहिलाओं  में  सामाध्यत्तः  पुलिस'स्टेशनों  पर  जाने  तथा
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 निम्न  स्‍तर  पर  पुलिप  मवीतरी
 के  संपर्क  में  अःने  से  वे  विभिन्न  कारणों  से  घबराती  हैं  जो  मैं  स्पष्ट

 करूँगा  ।  कितु  मैं  कहता  चाहता  हें  कि  पिछले  एक  दशक  विशेषकर  राष्ट्र  संघ  दशक  के  पश्चात
 महिलाओं  में  चेतना  बढ़  गई  और  भारतीय  महिलाओं  में  जो  समान्य  चेतना  बढ़  गई  उस  से
 महिलाओं  के  आन्दोलन  को  वःस्तव  में  शक्ति  प्राप्त  हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोव॒य  :  कृपया  शान्‍्त  हम  एक  गम्भीर  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।
 अ'प  अकस्मात्‌  क्‍यों  हंस  रहे  हैं  ?

 श्रीमती  मारग्रेट  आल्दा  :  पुलिस  केन्द्रों  में  महिलाओं  द्वारा  किए  गए  तथा  उनके  खिलाफ  किए
 गए  अपराध  रजिस्टर  कराने  की  स्थिति  में  सुत्रार  करने  का  दूसरा  कारण  यह  है  कि  हमें  संशोधनों
 द्वारा  कानन  की  श्र  टियों  को  समाप्त  करना  है  जिनके  कारण  अब  अधिक  से  अधिक  अपराध  रजिस्टर
 होते  जो  पहले  रजिस्टर  नहीं  होते  थे  ।  जो  महिल;ए  पहले  कुछ  ऐसे  जिधयों  के  संबंध  में  कहने  से
 डरती  थीं  अब  इन  विषयों  के  संबंध  में  बोलती  और  वे  इस  प्रकार  की  रजिस्ट्रेशन  उतके  साथ
 न्याय  करने  के  लिये  कराती  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  बलात्कार  का  ही  प्रश्त  लीजिए  ।  कुछ  वर्ष

 कोई  माता-पिता  या  परियार  बलात्कार  की  शिकार  किसी  लड़की  को  इस  के  संबंध
 न

 अथवा  पुलिपत  स्टेगन  जाने  की  अनुमति  नहीं  यद्यपि  वह  इसका  शिकार  क्‍यों
 क्योंकि  समाज  सदन  उसका  तिरल्कार  करता  था  क्योंकि  बहु  ऐसे  अपराध  की  शिकार  हुई  है
 अधज  परिस्थितियां  बदल  गई  और  यह  एक  अच्छा  संकेत  है  कि  ऐसे  अधिक  से  अधिक
 प्रकाश  में  आ  रहे  हैं  और  इन  की  बात  दर्ज  की  जा  रही  है  और  इस  से  निपटने  के  लिए
 को  तेज  फ़रिपा  जा  रहः  कितु  मैं  मानती  हूं  और  इत्त  बात  से  सहपत  हुं  कि  कायान्‍्वरयन
 को  तेज  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  उसे  देश  में  महिलाओं  की  बदलती  हुई  आवश्यक्रताओं  के  प्रति
 उत्तराधिकारी  होना  अधिक

 से
 अधिक  महिलाएं  काम  करने  के  लिए  आ  रही  है  और

 सात्रंजतिक  परिवहनः  में  अकेले  यात्रा  करती  हैं  और  उन्हें  विभिज्ञ  चुनौतियों  का  सामना  करना
 पड़ता  है  ।  आण्त्रय  की  बात  हैं

 कि  समाज  सदा  ही  महिलाएं  से  अनुसूचित  लाभ  उठाना  चाहता  है  |
 चाहे  कॉलेज  जाने  वाली  लड़की  हो  अथवा  डी०टी०सी०  बसों  में  यात्रा  करने  वाली  या  काम  करने
 वाली  महिला  हमारे  पास  सरकारी  कार्यालयों  अथवा  गे  र-सरकारी  कार्यालयों  में  महिलाओं  को
 परेशान  करने  वाले  अधिक  मामले-अ;ते  महिलाओं  से  विभिन्न  प्रकार  की  मांग  की  जःती
 है  और  यदि  वे  नहीं  मानती  हैं  तो  या  तो  उनका  रिक,र्ड  खराब  किया  जाता  है  या  अपने  घरों  से
 बहुत  दूर  उनका  तवदला  कर  दिया  जाता  वा  काम  में  अन्य  प्रकार  की  परेशानी  होती

 कुछ  अन्य  प्रकार  की  अलिखित  नृगसताए  भी  हैं  जिन  का  सामना  भहिलाओं  को  अपने
 परिवारों  में  ही  करना  पड़ता  है  |  यहाँ  मैं  यह  पूछता  चाहती  हूं  कि  हम  में  से  ऐसे  कितने  लोग  हैं  जो
 अपने  परिवारों  में  सम्तत्ति  के  संबंध  में-और  शिक्षा  के  संबंध  में  अपने  बेटों  और  बेटियों  में  भेद-भाव

 नहीं  करते  ।  जब  शिक्षा  की  बात  होती  तो  हम  समझते  हैं  कि  लड़का>यदि  तीसरी  श्रेणी  में  भी  पास

 होगः  तो  भी  उसको  सर्वोत्तम  शिक्षा  मिलनी  जाहिए  चाहे  उसको  कर्नाटक  में  किसी
 कॉलिजਂ  में  द  न  देकर  दःखला  गभिजे  ।  कितु  लड़की  यदि  प्रथम  श्रेभी  में  भी  उत्तीर्ण  होती  है  तो  किसी
 विशेष  रम्रय  के  प्रश्चात्र  हम  सोचते  हैं

 ]
 शादी  करती  क्या  बात  घर  में  बैठते  दो  ।”
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 सदा  इस  प्रकार  का  सामाजिक  भेद-भाव  बता  रहता  है  ज़ो  माता-पिता  स्वयं  आरम्भ  करते
 #  व

 विशेषकर  माताएਂ  अपने  परिवारों  में  र  बिमिज्न  क्षेत्रों  में  विभिन्न  प्रकार  से
 यह  प्रतिबिम्बत  होता  है  ।

 सदस्यों  की  सामान्य  प्रथा  यह  है  कि  वे  आरोप  लगाते  हैं  और  सदन  से  उठकर  चले
 जाते  हैं  और  उत्तर  नहीं  सुनते  हैं  ।  मुझे  खेद  है  कि  मेरी  सहयोगी  तथा  मित्र  श्रीमती  गोस्वमी  उत्तर

 पहीं  रुकी  ।  वह  यह  सुझाव  देना  चाहती  हैं  कि  सरकार  वदलने  से  महिलाओं  के  प्रति
 समाज  का  व्यवहार  भी  बदल  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  न  ही

 मैं

 आंकड़ो  के  अनुभव  से  है  कि  शिक्षा  विकास  से  यह  बदल  जाता  प्रत्येक  वक्ता  यह  मानता
 है  कि  शिक्षा  के  ब  तथाकथित  विकास  प्रक्रिया  में  नगरी  प्रभाव-के  नगरों  में  भी
 बालिकाओं  तथा  महिलाओं  पर  होने  वाबे  अत्याचारों  में  व्‌  द्धि  हो  रही  हम  दहेज  की  बात  करते
 हैं  ।  हमारा  इस  संत्रंध  में  कन्‌न  भी  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  हमारे  पास  नियम  हैं  ।  हमारे
 पास  यह  सारा  कुछ  यह  सारा  कुछ  किया  मया  है  ।

 _  लेकिन  फिर  यह  उल्लेख  किर्यां  गया  है  कि  सबसे  अधिक  दहेज  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  के  अधिकार्यों  के  लिए  दिया  जाता  माननीय  गह  मनन्‍त्री  यहां  उपस्थित  मैं  नहीं
 जानती  कि  जहां  तक  उनके  मन्त्रालय  का  प्रश्न  है  उन्हें  इसके  बारे  में  क्या  कहना  परेन्तु  यहां
 में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकास्यों  अःदि  के

 के  बारे  में  कह  रहीं  हूँ  ।  हमारे  यहां  ज्यादा  शिक्षित  लोग  और  ऊची  कीमत  मांगते  हैं  जैसे  कि
 वे  बिकाऊ  दुल्हे  हों  और  जब  वे  हरा  कार्ड  और  विदेशी  डिग्री  लेकर  वापस  आते  हैं  तो कीमत  और
 भी  बढ़  जाती  यह  बहुत  शर्मनाक  बात  है  कि  अपनी  पी-एच०  डी०  के  साथ  वे  जब
 स्वदेश  वापस  आते  हैं--तो  वे  अपने  ही  घर  पर  अपनी  लड़कियों  के  लिए  बिकाऊ  दुल्हे  बन  जाते  हैं  ।

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उनकी  डिग्रियां  छीन  लेनी

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  मैं  पहले  ही  जिक्र  कर  चुका  हें  कि  वे  विवाह  संबंधी  बाजार

 में  सबसे  अधिक  कीमत  पर  विकते  हैं  ।  '

 ..
 श्रीमती  मारप्रेट  आल्वा  :  यह  सच  किसी  व्यक्ति  ने  कहा  था  कि  इसके  लिए  मातायें

 जिम्मेदार  हैं  ।  सासें  जिम्मेदार  हैं
 ।

 लेकिन  शिक्षित  लड़के  इन  मांगों  में  अपनी  माताओं  का
 साथ  क्यों  देते  है  जव  वे  अपनी  डिग्रियाँ  लेकर  वापस  आते  हैं  ?  कुल  मिलाकर  मैं  वो  कहूँगी  कि  ये
 अपराध्न  केवल  एक  वर्ग  विशष  एक  विशेष  सामाजिक  स्तर  या  अशिक्षित  या  आथिक
 विशेष  तक  सीभित  नहीं  हैं  ।  ये  ज्ञो  कुछ  ऐसा  लगता  है  जिसे  हम  स्वीकार  करते  हैं  ।

 १
 |

 रू
 श्री  शमिन्दर  उनके  लिए  चिदम्बरम  साहव  50  परसेंट  लगा

 इसमें  कुछ  कभी  आयेगी  ।  ’
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 श्री  उत्तम  राठौड़  :  मैम्बर  आफ  पालियामेंट  के  बारे  में  क्‍या  है  ।

 श्रोसती  ब्लारग्रेट  आल्या  :  यह  भी  मैं  बोलना  चाहती  हूं  ।

 .
 यदि  यह  सवाल  और  जबाब  का  सत्र  है  तो  मैं  अपना  भाषण  छोड़  देती  हूँ  ।  मैं  उस  मुह

 पर  आ  रही  हूँ  जिसके  बारे  में  किती  व्यक्ति  ने  सवाल  उठाया  अक््म  तौर  पर  यह  कहा  जाता

 हैं  कि  राजनीतिज्ञों  को  सबसे  कम  दहेज  मिलता  है--क्योंकि  उनका  भविष्य  सबसे  अधिक  अनिश्चित

 रहता  है  ।

 पांच  साल  के  बाद  पता  नहीं  कहां  क्या  हो  जाएगा  ।

 उनकी  ज्यादा  मांग  नहीं  रहती  है  ।  मैं  तो  कहुँगी  कि  हमारे  माननीय  उपाध्यक्ष

 महोदय  का  विवाह  पिछले  साल  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  इसमें  क्‍यों  शाममिल  कर  रही  हैं  ?

 ) का

 श्री  पी०  कुलनदरईब्रेल  :  उस  समय  उउकी  काफी  मांग  थी  ।

 श्रीमती  मारग्रट  आल्वा  :  मैं  यह  इसलिए  कह  रही  हूँ
 कि  यह  राजज॑  तिक  नुद्रा  नहीं  है  ।  सदस्य

 चाहे  इस  तरफ  बैठ  हों  या उस  तरफ  बैठे  हो  ।  आप  एक  ऐसे  राज्य  में  भी  हो  सकते  हैं  जहां  कोई  भी
 कार  यह  व्यवस्था  चला  रही  हो  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  इससे  आंकड़ों  या  स्थिति  1  परिवतंन
 आयेगा  ।  मैं  तो  कठना  चाहेंगी  कि  सदस्य  कार्यान्‍वथन  पद्धति  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  बारे  पं
 बोले  हमने  1984  में  एक  कानून  पारित  किया  मेंने  बार-बार  इस  सभा  में  और  मुख्य
 मन्त्रियों  को  लिखे  अपने  पत्रों  में  परित्रार  न्यायालय  के  जारे  में  जिक्र  किया  यह  आशा  थी  कि
 परिवार  न्यायालय  परिवार  में  महिलाओं  द्वारा  सामना  किये  जा  रहे  कई  कानूनी  और  अन्य
 समस्याओं  को  और  जिनका  माहौल  अन्य  न्यायालयों  से  भिन्‍न  होगा  ।  मुझे  यह  कहते
 हुए  खेद  है  कि  पश्चिम  बंगाल  जिसके  बारे  में  सदस्य  इसना  अधिक  बोले  ने  अभी  तक  एक
 परिवार  न्यायालय  कलकत्ता  में  भी  स्थापित  नहीं  किया  है  |  वे  कहते  हैं  कि  पश्व्िम  बंगाल  में
 समस्‍यायें  नहीं  शायद  बंगाल  में  प्रत्येक  व्यक्ति  साधू  मैं  नहीं  जानती  हूं

 ।  उनका  अनु
 भव  ऐसा  हो  सकता  यहां  मैं  कहना  चाहेंगी  कि  1984  से  मद्रास

 और  बंगलोर  में  केवल  पांच  परिवार  न्यायालय  ही  स्थांपित  किये  गये  अन्य  किसी  ने  एक  भी
 परिवार  न्यायालय  स्थापित  नहीं  किया  अतः  काननों  का  प्रवरतेन  सामान्य  प्रक्रिया  से  क्‍ख  रहा
 है  जिसमें  मामलों  की  सुनवाई  या  निपटान  में  कई  वर्ष  लग  जाते  हैं  |  मैं  उन  सभी  सदस्यों  से  अपील

 जो  यह  समझते  हैं  कि  प्रत्थक  चीज  के  लिए  सरकार  की  जिम्मेदारी  और  यह  कि
 बहू  अपनी  राज्य  सरकारों  पर  प्रर्याप्त  दवाव  डालें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  परिवार  न्यायालय
 यथा  शीघ्र  स्थापित  किये  जायें  ।  के
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 किसी  व्यक्ति  त्रे  सती  के  प्रश्न  के  बारे  में  कहा  यह  सच  है  कि  ऐसी  एक  घटना  हुई  थी
 और  सरकार  ने  इस  पर  तुरन्त  प्रतिक्रिया  की  थी  ।  मैं  तो  कहूँगी  कि  राजस्थान  और  यहां  दोनों

 _  जगह  सरकारों  ने  तत्काल  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  का्यंबाही  की  थी  कि  यह  दुबारा  कभी
 बटित  नहीं  हो  ।  आप  कह  सकते  हैं  कि  यह  क्‍यों  हुआ  ?  जी  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 लेकिन  मुद्दा  यह  है  कि  हमने  इस  क्षेत्र  में  औरतों  को  यह  बताने  के  लिए  अभियानों  सहित  तुरन्त
 कार्यवाही  की  कि  उन्हें  मरने  की  आवश्यकता  नहीं  हम  उनकी  देखभाल  करने  के  लिए  तंयार
 है  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  राजस्थान  में  सती  प्रवण  क्षेत्र  सीकर  में  विधवाओं  कै  लिए  पहला  गह
 पिछले  महीने  ही  एक  संयुक्त  परियोजना  के  रूप  में  खोला  गया  था  और  उद्घाटन  समारोह  में  15000  00
 महिलायें  आयीं  और  पूरा  सीकर  नगर  इन  नारों  से  गूज  उठा  मरने  के  लिए  नहीं
 हम  जीवित  रहेंगी  और  लड़ेंगी

 ।
 इस  जिले  में  एक  बदला  हुआ  माहौल  है  ।  स्कूलों  और  कालेजों

 में  अवकाश  घोषित  किया  गया  था  और  लड़कियों  बच्चों  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  इस  बड़े  कार्यक्रम
 में  भाग  लिया  था  ।  हमने  गलियों  में  पदयात्रा  करते  हुए  अपील  की  न्नदि  आप  अपनी
 विधवाओं  की  देखभाल  नहीं  कर  सकती  हैं  तो  उन्हें  हमारे  गृहों  में  भेजिए  उनकी  हम  देखभाल
 करेंगे  ।”  हमारे  यहां  उनमें  से  33  अपने  बच्चों  सहित  पहले  ही  इस  गुह  में  तया

 मुझे  झुझन्‌  और  अन्य  जिलों  जहां  ये  समस्‍यायें  हैं  ऐसे  और  गृह  खोलने  के  अनुरोध  मिल  रहे  हैं  ।
 सामाजिक  जागरुकता  और  इस  प्रकार  के  अभियान  से  परिणाम  निकलेंगे  क्‍योंकि  इंदिरा  जी

 बार  बार  कहा  करती  महिलाओं  की  समस्‍यायें  नहीं  ये  सामाजिक  सभस्यायें  हैं  और
 पूरे  समाज  को  मिलकर  इनसे  निपटना  होगा  ।'  मैं  सभी  वर्गों  विशेश  तौर  पर  अपने
 विपक्षी  मित्रों  निवेदन  करती  हूँ  कि  यह  चर्चा  बहुत  अच्छे  ढंग  से  शुरू  हुई  है  ।  परन्तु  फिर  भी
 हम  कहने  लगते  सी०  पी०  एम०  की  सरकार  होगी  तो  आपके  ऊपर  अत्याचार  नहीं  होंगे
 और  यदि  कांग्रंस  की  सरकार  होगी  तो  आपके  ऊपर  अत्याचार  होंगे

 !
 फिर  बात  एक  इस

 स्तर  तक  नीचे  आ  जाती  है  जहां  इस  पुर  वास्तविक  चर्चा  और  इस  समस्या  का  समाधान  सम्भव
 नहीं  होता  है  ।  मैं  अनुरोध  करती  हूँ  कि  हमें  को  यथावत  लेना  चाहिए  क्योंकि

 हम  सभी  को  एक  राष्ट्र  के  रूप  एक  समुदाय  के  रूप  में  इसका  समाधान  करना  है  ।

 जांच  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठाया  गया  मैं  यहाँ  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  चाहे  यह
 सुप्रिया  का  मामला  हो  या  कोई  अन्य  राज्य  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  हम  सीधे  जांच
 में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।  गृह  मन्त्रालय  ने  समय  समय  पर  निदेश  जारी  किये  विशेषतौर  पर
 दो  डाक्टरों  द्वारा  शव  परीक्षण  की  आवश्यकता  सम्बन्ध  में  यदि  ऐसा  शादी  से  सात  वर्ध  के
 अन्दर  होता  इसके  अतिरिक्त  विभिन्‍न  दूसरे  उपाय  यानि  लड़की  दाह  संस्कार  उस  समय
 तक  नहीं  किग्रा  जा  सकता  जबतक  कि  लड़की  के  परिवार  का  कोई  सदस्य  इस  बात  से  सन्तुष्ट

 भहीं  हो  जाये  कि  उन्होंने  पूरी  जांच  कर  ली  है  और  दाह  संस्कार  या  दफताने  से  पूर्व  शव  को  देख
 लिया  है  इत्यादि  ।  परन्तु  जैसाकि  मैंने  जब  तक  इसे  हर  स्तर  पर  लागू  करने  की
 प्रतिज्ञा  नहीं  की  जाती  और  यदि  वरिष्ठ  और  अति  महत्वपूर्ण  लोग  यह  महसूस  नहीं  करते  कि
 वे  कानून  से  परे  चाहे  किसी  अस्पताल  में  शव  परीक्षण  हो  अथवा  दूसरे  नियमों  का  पालन  किया
 जा  रहा  तब  तक  मेरे  लिए  यहां  खड़े  रहना  और  यह  कहना  कि  सभी  टोक  है  बहुत  कठिन

 मैं  नही  सोचती  कि  कोई  कानूत  से  भी  ऊपरु  हो  सकता  दहेज  सम्बन्धी  कानून  सभी  पर  लागू
 होने  चाहिए--राजनैनिंक  और  गैर-राजनेतिक  अधिकारियों  तथा  सभी  लोगों  पर  समान

 रूप  से  लागू  होने  जहाँ  तक  सती  का  सम्बन्ध
 है

 आप
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 बोर  सेन  यह  एक  मुख्य  मन्‍्त्री  पर  कैसे  ज्ञागू  हो  सकता  है
 ?

 श्रीमती  मारग्रेट  आल्वा  :  मैं  भी  यही  बात  कह  रही  हें  कि  जनता  में  जागरुकता  पैदा  करना

 चैहत  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहती  क्योंकि  समय  कम  सुप्रिया  वाली

 इस  घटना  के  बाद  मैं  हरियाणा  में  गई  थी  ।  मैंने  महिलाओं  की  एक  जन  सभा  में  भाग  लिया  था  |

 उन्होंने  मुझे  आमन्त्रित  किया  उन्होंने  सच  जानना  चाहते  यह  हरियाणा  की  बेटी

 का  सवाल  है  और  हनें  सच  जमनने  का  अधिकार  है  -”  मैं  इस  मामले  में  जाँच  में  सहायता  देने

 के  लिए  सहमत  हो  गई  थी  ।  मैं  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहती  क्यो  क  अब  यह  मामलਂ
 स्यायालय  में  है  ।

 दूसरी  वात  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  यंहू  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  महिलाओं
 को  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  में  लाना  होगा  ।  उनके  बताये  गंये  कार्य  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने
 में  उन्हें  अधिकार  अवश्य  होना  चाहिए  और  खशी  है  कि  पंचायतों  जो  अब  प्रधान  मन्त्री  ने
 घोषणा  की  हमें  आशा  है  और  दल  के  मंत्र  पर  तर्थां  अन्यथा  वायदा  करने  के  कारण--पग्राम
 पंचायतों  खण्ड  स्तर  पर  पंचायत  साँमितियों  में  और  जिला  स्तर  जिला  परिषदों  में  30
 प्रतिशत  स्थान  मंहिलाओं  के  लिये  आरक्षित  होंगे  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  इसका  कोई  समर्थन  नहीं  करता  ।

 भ्रोमती  सारभ्रेट  आल्बा  :  आप  चाहे  समर्थन  न  परन्तु  भारत  की  महिल।एਂ  इसे  बिपक्ष
 या  सरकारी  मुह  की  दृष्टि  से  नहीं  देखती

 वे
 इसे  एक  ऐसे  मुद्द  की  दृष्टि  से  देख  रही हैं  जो

 महिलाओं  को  निचले  स्तर  पर  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  तक  लाएगा  |  हमें  काफी  समय  तक़  इस
 प्रक्रिया  से  बाहर  रखा  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  अव  समय  आ  गया  है  जब  निचले  स्तर  पर  हमारी -
 आवाज  अबश्य  सुनी  जानो  चाहिए  |  अब  तक  पुरुष  प्रधान  तनत्र  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  हमारे
 लिए  कया  अच्छा  उन्होंने  यह  तय  किया  है  कि  हमें  कितनक  पैसा  मिलता  उन्होंने  यह
 तय  किया  है  कि  इसका  उपयोग  कंसे  किया  जाना  चाहिए  और  उन्होंने  यह  भी  तय  किया  हैं  कि
 महिलाओं  को  इसी  से  खुश  रहना  महिलाओं  की  वही  स्थिति  हैं  जो  पहले  थी  ।

 मेरे  विचार  परिवतंन  आ  रहा  हैं  और  मुझ  पूरा  भरोसा  है  कि  इस  से  आप  .
 अधिकाधिक  महिलाओं  का  आगे  आते  हुए  देखेंगे  जो  हमारी  विधान  सभाओं  में  तथा  संसद  में  आने
 वाले  चुनावों  में  बहुत  से  स्थान  प्राप्त  करेंग्री  ।

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  नौकरी-पेशा  महिलाओं  पर  भी  यह्‌  लागू
 द्वोता  है  ?

 ध्लोमती  माशग्रेट  आल्वा  :  मैं  इस  विषय  पर  भी  इस  कक्ष  में  महिलाओं  के  आने  हैं
 के  बारे  में  एक  पहल  और  भी  है  ।  इस  मुद्द  को  फिर  उठाया  गया  प्रश्न  सरकार  या  वियः
 का  नहीं  परन्तु  महिलाओं  के  लिये  विधान  सभाओं  और  निर्वाचित  निकाओं  में  भी  सुरक्षा  की
 जरूरत  है  ।  आज  कोई  भी  हो  सकता  मैं  भी  यहां  हो  हूँ  |  प्रशश  यह  है  कि  यदि  हम
 विघानसभा  में  पुरुषों  के  बराबर  खड़ी  नहीं  हो  सकतीं  अथवा  चू  कि  हम  महिलायें  हैं  इसलिए  हम
 पर  हमला  किया  जा  रहा  हैं  और  जनता  के  सामने  हमें  अपमानित  क्रिया  जा  रहा  है  तब  कोई  भी एछ्‌  490  9  ५ ७६
 महिला  इस  तरह  चुँनाव  नहीं  लड़  सकती  ।  मेरे  विचार  से  सभी  वर्गों  को  इसकी  निन्‍दा  करनी

 ॥
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 चाहिए  ।  चाहे  वह्‌  कोई  महिला  हो  या  पुरुष  वह  सभा  की
 को  अधिकार  है  कि  उसके  साथ  समान  नागरिक  कीं  तरह
 हाल  ही  में  जो  कुछ  हु

 को  मात्र  डख-धमक

 ।  रश्प

 वह  बहुत  निराशा  जनक  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहती  हूँ  कि
 कर  बाहर  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  जितना  हमें  घमकाया  जायेगा  उतना

 ही  हम  साहस  बटोर  कर  लड़ेंगी  ।

 पमने  अधिक  महिला  पुलिस  अधिकारी  नियुक्त  किए  जाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कहा
 मैं  इस  बत  से  सहमत  हूं  कि  हर  पुलिस  स्टेशन  पर  हमें  उनकी  जंरूरत  है  और  मुझे  आशा

 है

 के  गृह  मन्‍्त्री  जी  मेरे  इस  निवेदन  से  सहमत  होंगे  ।  हम  निरन्तर  यह  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि
 हमें  अधिक  महिला  पुलिस  अधिकररी  भर्ती  करनी  चाहिए  विशेषकर  उन  स्थानों  पर  जहां  जनता
 को  विशेषकर  महिलाओं  को  पुलिस  स्टेशनों  पर  जहां  पर  कानून  लाग  करने  के  कायतन्त्र  से  सम्पर्क
 करने  की  अ  ।

 $

 श्री  पी०  सिह  देव  :  सशस्त्र  बलों  में  महिलाओं  की  भर्ती  के  ब।रे  में  आपका
 क्‍या  विचार  है  ?  जब  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  था  तब  आप  ही  की  सरकार  ने  इसका
 विरोध  किया  थ

 -  »  श्रीमती  मारग्रेट  आल्वा  :  जी  मैंने  सोचा  था  कि  सशस्त्र  बल  में  वह  कई  अन्य  बातों  से

 भयभीत  हो  ा
 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  संयुक्त  राज्य  डेनम्  इंगलेंड

 आदि  में  सशस्त्र  बलों  में  महिलाएं  कायंरत  हैं  ।  हु
 रे

 श्रीमती  मारग्रेट  आल्वा  :  कम  से  कम  उनकी  पुलिस  में  भर्ती  से  इसकी  शुरूआत  तो  की

 जाए  ।  यहां  दो  स्तर  हैं  ।  एक  पुलिस  और  दूसरा  निम्न  न्यायपा  लिका  ।  मेरे  विचार  से  हमें  अधिक

 महिला  जजों  आदि  की  जरूरत  है  जो  निम्न  न्यायालयों  में  आने  वाली  महिलाओं  की

 आवश्यकताओं  को  समझ  सकती  हैं  ।

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  आप  उन  सेवाओं  में  भी  महिलाओं  के  लिए  30%
 सीट  आरक्षित  क्‍यों  नहीं  करते  ?  *

 श्रोमती  मारपग्रेट  आल्वा  :  मैं  उस  बारे  में  भी  कहूँगी  |  मैं  तो  कहूंगी  कि  मैंने  हाल  ही  में  ऐसा

 देखा  है  मैं  नहीं  जानती  कि  गृह  मन्‍्त्री  इंस  पर  कया  प्रतिक्रिया  व्यक्त  जिस  तर  से  हमारी

 महिला  पुलिस  अधिकारियों  के  साथ  जांच  आयोग  और  अन्य  के  समक्ष  जिद्भ  दरह  का  व्यवहार  किया

 जाता  है  मेरे  विचार  से  उसके  बाद  कोई  महिला  पुलिस  में  आना  नहीं  चाहती  ।  मेरे  विचार  से

 कल  स्वयं  महिला  पुलिस  को  सं  की  आवश्यकता  है  ।

 मुझे
 कहना  चाहिए  कि  प्रशासन  को  संग्राही  बनाने  की  बहुत  हमने  अपने

 विभाग से  क्रि  यान्वयन  संचार  पुलिस  कानून  लागू  करने  वाली  एजेन्सियों  को  सुग्राही

 बनाने  के  लिए  कई  कार्यक्रम  शुरू  किये  हैं  और  महिलाओं  के  मामले  में  प्रत्येक  ग्रुप  को  सुग्राही  बनाने

 की  आवश्यकता  मुझे  असच्नता  है  कि  कामिक  विभाग  ने  स्वीकृति  दे  दी  है  और  अब  हम  सभी

 भाई  ए  एस  और  आई  अधिकारियों  की  सेवा  के  प्रारम्भ  में  महिल।ओं  के  विकास  के  मामलों
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 मारग्र  ट

 पर  विशेष  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं  जिसर

 सके  कि  बदलती  स्थिति  में  उनसे  से  निपटा  जाए
 रू  से  ही  वे उनकी  समस्याओं  को  जान  सकें  और  समझ

 अं  ॥ 1

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  सामाजिक  कल्याण  संगठन  और  महिलाओं  के  ग्रूप  इस  सब  के  बारे  में
 भली  प्रकार  अवगंत  अब  हमने  इन  मान्यता  प्राप्त  निकायों  से  पुलिस  स्टेशनों  को  महिलाओं  की
 सची  दी  है  जो  पुलिस  की  सहायता  के  लिये  कानून  लागू  करने  की  प्रक्रियाओं  में  सहायता  करेंगी

 और  आवश्यक  हुआ  तो  अपराध  दर्ज  कराने  में  सहायता  करने  और  अन्य  कामों  आदि  में  महिलाओं

 बी  सहायता  करने  का  काम  करेंगी  |

 हमने  वियत्ति  में  महिलाओं  के  लिए  घरਂ  का  एक  कार्यक्रम  भी  शुरू  किया  है  हमने  कार्यरत

 महिला  होस्टलों  में  विधवाओं  के  लिए  10  प्रतिशत  आवास  के  आरक्षण  का  विशेष  प्रावधान  किया
 है  |  हमते  नियमों  में  परिवर्तत  किया  है  तथा  इन  घरों  में  उन  महिलाओं  को  बच्चों  के  साथ  आने  की

 अनुमति  दी  गई  जिससे  कि  किसी  भी  विधवा  या  महिला  को  विंग  बुमेन  होस्टलों  से  इस  कारण

 बाहर  न  रखा  जाये  क्‍योंकि  उनके  छोटे  बच्चे  होते  हैं  ।  हमने  महिलाओं  के  लिए  दिन  के  समय  बच्चों

 को  रखने  के  लिए  केन्द्र  और  ऐसे  अन्य  सहायता  पहुँचाने  वाले  संगठन  उपलब्ध  कराये  हैं  जिनकी

 नहें  आवश्यकना  निःसन्देह  उन्हें  रोजगार  के  लिये  प्रशिक्षण  और  रोजगार  की  आवश्यकता  है
 और  हम  बहुत  सी  योजनाएं  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  जो  नई  शिक्षा  नीति  और  गर-औपचारिक

 के  माध्यम  से  उनकी  सहायता  करेंगे  विशेषतया  उन  महिलाओं  के  लिए  जिन्हें  अपने  पैरों  पर  खड़े

 होने  की  आवश्यकता  ब्रघानमन्त्री  जी  ने  सदन  में  घोषणा  की  थी  कि  शीघ्र  ही  हम  महिलाओं  के
 अधिकारों  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  आयुक्त  नियुक्त  करेंगे  ।  मेरे  विचार से  प्रत्येक  व्यक्ति  इसी  की  मांग
 कर  रहा  था  कि  एक  स्वतन्त्र  कार्यतन्त्र  स्थापित  किया  जाए  जो  यह  देखे  कि  राज्य  और  अन्य

 ऐजैन्सियां  जांच  प्रक्रियाओं  ठीक  तरह  से  अनुसरण  कर  रही  हैं  और  इन  अपराधों  की  अवश्य  ही
 जानकारी  दी  जाए  तथा  इनके  लिए  दंड  भी  अवश्य  दिया  इससे  उन  महिलाओं  को  बड़ी
 सहायता  मिलेगी  जो  अनेक  प्रकार  के  अपराधों  का  शिकार  होती  हैं  ।  हम  इसे  गठित  करने  की
 प्रक्रिया  में  है और  मैं  आस्वस्त  हूं  कि  अगले  सत्र  से  पूर्व  हम  महिला  अधिकारों  सम्बन्धी  आयोग  के
 बारे  में  अधिकारिक  घोषणा  कर  सकंगे  ।

 मैंने  विभिन्न  मुह  एक  साथ  रखे  हैं  और  इनके  बारे  में  बताया  है  ।  नबजात  कन्याओं
 की  हत्या  के  प्रश्न  ५र  बोला  जा  चुका  है  |  हमने  इसकी  भत्सेना  की  और  मैंने  राजस्थान  के  मुख्य

 नत्री  को  लिखा  है  ।  उस  समय  आवश्यक  कानूनी  कार्यवाही  भी  शुरू  कर  दी  गई  थी  ।

 जब  नारी  के  विरुद्ध  अत्याचार  का  मामला  होता  हैं  तो  आप  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  अपराध
 और  न्याय  के  बीच  में  किसी  प्रकार  की  राजनैतिक  तथा  व्यक्तिगत  हैसियत  को  नहीं  होना  चाहिए  ।
 यदि  हम  इस  »>ोर  समपित  हों  तो  मैं  नहीं  समझती  कि  ज्यादा  समस्याएं  रह  पायेंगी  ।

 मैं  उन  मुद्दों  का  उत्तर  दे  रही  जो  आज  उठाये  गये  हैं  लेकिन  मैं  यह  कहना
 चाहूँगी  कि  जहां  तक  कानून  लागू  करने  का  सवाल  इसका  उत्तरदायित्व  गह  मन्त्रालय  का  है  और
 मैं  सभी  की  ओर  से  गृह  भन्त्रालय  से  निवेदन  करूंगी  कि  इस  बात  को  सुनिश्चत  करें  कि  संसद  द्वारा
 पारित  कानूनों  को  ज्यादा  जोर-शोर  से  लागू  किए  जायें  और

 पुलिस  महिलाओं  के  न  कि
 शोषक  के  रूप  में  अपने  उत्तरदायित्वों  के  प्रति  ज्यादा  जागरूक (| cb  OMTEST  4  पट  धन
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 श्री  उत्तम  राठौड  :  मैं  सिर्फ  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूँ  ।  कानून  विभिन्न  चरित्रों  की
 लाओं  में  भेद  भाव  करता  है  उदाहरणथं  अच्छे  चरित्र  वाली  महिला  और  बुरे  चरित्र  वाली  महिला  ।

 उपाध्यक्ष  महोषय  :  मन्‍्त्री  महोंदया  बोल  चुकी  है  ।  अभी  बाद-विवाद  समाप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  पी०  चिदग्बरम  :  चर्चा  अभी  समाप्न  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  पी०  कुलदईबलू  )  :  इस  चर्चा  के  लिए  मैं  पीठासीन  अधिकारी
 को  धन्यवाद  करता  हुं  क्योंकि  इस  समय  ऐ्वी  चर्चा  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।

 महिलाओं  के  प्रति  सामाजिक  भेद  भाव  अभी  भी  जारी  है  और  सरकार  ने  इसे  दूर
 करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठायें  है  ।  महिला  के  लिए  समानता  तथा  समान  अधिकार  का  इस  राष्ट्र में

 होना  आवश्यक  है  ।  सरकार  ने  दहेज  प्रतिबेध  अनंतिक  व्यापार  अध्य  निवारक
 भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  और  अनेकों  अधिनियमों  में  प्रंशोधन  किए  इनको  प्रभावी

 बनाने  के  लिए  प्रगासन  तेज  होना  आवश्यक  है  ।  नीतिगत  घोषणाओं  और  उनके  लागू  करने  में  एक
 बड़ा  अन्त  राल  है  जो  अभी  भी  जारी  यह  अन्तराल  अब  काफी  बड़ा  हो  गयः  हे  ।  इसको  कम
 करने  के  लिए  एक  निगरानी  एजेंसी  का  होना  आवश्यक  है  ।  इसलिए  सरकार  को  कानूनों  को
 लाग  करने  की  ओर  कदम  उठाना  चाहिए  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  में  एक  नया  प्रावधान  जोड़ा  गया  है  1  स्वयं  को  बेकसूर  सिद्ध
 करने  का  दायित्व  अब  अपराधी  पर  सघारखघतः  आपराधिक  मामलों  में  अपराध  सिद्ध  करने  का
 दायित्व  अभियोजन  पक्ष  पर  होता  अब  सरकार  ने  सिद्ध  करने  का  दायित्व  अभियुक्त  पर  डाल  दिया
 है

 ।  इम  तरह  विवाहित  महिलाओं  पर  अत्याचार  के  मामले  में  दहेज  प्रतियोध  अधितियम  में  निर्दोष
 सिद्ध  करने  की  अभियुक्त  पर  डाल  दी  गई  स्त्री  आशिण्ट  रूपण
 1986  तथा  सती  1987  नामक  दो  नए  कानून  हाल  ही  में  संविधि  पुस्तक

 में  शामिल  किए  गए  हैं  ।  स्त्री  अशिष्ट  रूएण  1986  का  उहं  श्य  महिलाओं
 को  पुस्तकों  इश्तह।रों  और  जिज्ञापनों  के  माध्यम  से  अगमानजतक  तथा  मलित  रूप  में  दिखाने
 पर  रोक  लगाना  है  ।  सती  अधिनियम  का  उद्ृश्य  सती  होने  को  रोकना  तथा  इसके
 महिमा  मन्‍्डन  को  रोकना  है  ।

 '
 क  नून  और  व्यवस्था  का  मुद्दा  वास्तव  में  राज्य  सरकारों  का  है  ।  जब  तक  इन  अधिनियमों

 को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाती  तत्र  तक  महिलाओं  की  सुरक्षा  की

 कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।  मैं  इस  अवसर  पर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  अनेक  राज्य

 सरकः रें  हैं  लेकिन  यहाँ  तमिलन,डु  वी  राज्य  सरकार  है  जिसके  अन्तगंत  वास्तव  में  महिलाओं  की

 सुरक्षा
 नहीं  है  ।  मैं  सभा  को  यह  बताना  चहहता  हूँ  कि  1975  में  जब  यही  डी०  एम०  के०

 सरकार  में  थी  तब  बट्र  में  एक  जिला  सम्मेलन  हुआ  था  जिसमें  एक  जो  अब
 मंत्री  ने  श्रीउती  इन्दिरा  गांधी  के  बरे  में  कहा  यदी  मुख्य  मन्त्री  भी  वहां  उपस्थित  थे  ।

 उन्होंने  स्टेज  ८र  से  कहा  कि  वह  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  की  के  लिए  एक  विधवा  पुनविवाह्‌
 अधिनियम  ल  ना  चाहते  अप  इस  पर  विचार  करके  देखिए  ।  वही  डी०  के०  सरक/र  अब

 में  वही  डी०एम०के०
 के

 मुख्य  मन्त्री,/*  जिन्होंने  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  के  मदुरे-तथा

 7:  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 /  का
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 पी०  कुलदईवे

 मद्रास  अने  पर  उन  पर  वार  करने  का  प्रवास  किया  था  अब  भी  वहीं  उस  समय  श्रीमती  इंदिरा
 गाँधी  की  साड़ी  पर  खून  का  एक  पड़ा  था  ।  मन्त्रियों  तथा  मुख्य  मन्त्री**  ने  भी
 श्रीमती  गांधी  की  साड़ी  पर  पड़े  खन  के  धब्बे  के  बारे  में  कहा  उन  पर  पत्थरों  से  हमला  करके
 ज॑ब  उन  पर  खन  के  धब्बे  पड़े  तो  उनकी  आलोचना  की  गई  और  वे  इस  पर  मजाक  करना  चाहते

 क्या  यह  सही  है  ?  यही  मन्त्रिमण्डल  अब  सत्ता  में  इसी  कारण  पैं  यह  बात  इस

 सभा  के  सम्मुख  कह  रहा  हूं  और  मैं  तमिलनाडु  की  महिलाओं  के  लिए  सुरक्षा  की  मांग  भी  कर

 रहा  हे  ।

 25  1989  को  तमिलताड़्‌  विधानसभा  के  अन्दर  एक  हिंसात्मक  घटना  घटी  ।  ऐसीਂ
 घटना  सारे  देश  में  कहीं  नहीं  हुई  है  ।  तमिलताड  में  विपक्ष  की  नेता  ए.आई.ए.डी.एम्

 कुमारी  जयललिता  हैं  ।  उन्हें  विपक्ष  के  पद  से  हटाने  के  उ्  श्य  से  वास्तव  में  के
 मन्त्रिमण्डल  द्वारा  उनकी  शालीनता  को  वट्टा  लगाने  का  प्रयास  किया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  ऐसा  होना  उचित  है  और  वह  भी  तब  जबकि  हम  महिलाओं  को  इतना  अधिक  आदर  देते

 इस  देश  का  नाम  भी  भारत  माता  रखा  गया  है  |  हम  नदियों  के  नाम  भी  महिलाओं  के  नामों  के

 मुताबिक  कवेरी  इत्यादि  पुकारते  हम  तो  महिलाओं  को  अत्यधिक  सम्मान

 रहे  हैं  लेकिन  एक  सरकार  ऐसी  है  जो  महिलाओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  बजाय  उनंका  हर
 तरह  से  अपमान  कर  रही  इस  लिये  हम  सरकार  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  25  मार्च  1989  को

 हुए  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  के  लिए  इस  सरकार  के  विरुद्ध  तत्काल  कार्यवाही  की  जाए  ।  वहाँ
 विपक्षी  नेता  की  शालीनता  को  बट्टा  लगाने  में  सम्मिलित  मन्त्रियों  क  विरुद्ध  कार्यवाही  को  जाए  ।

 हमने  अभी  तक  प्रधानप्रन्त्री  राष्ट्रपति  तथा  गृह  मन्त्री  को  अनेक  ज्ञापन  दिये  हैं  लेकिन
 उनका  कोई  फायदा  नहीं  हुआ  ।  25  मार्च  1989  को  घटी  घटना  न  तिर्फ  तमिलनाडु  बल्कि  भारत

 के  इतिहास  में  एक  काला  धब्बा  है  ।  मुख्य  मन्त्री  के  सामने  ऐसी  घटना  हुई  और  अभी  तक  मुख्यमंत्री
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?  इस  मामले  से  सम्बन्धित  मन्त्रियों  अथवा  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?  उन्होंने  अभी  तक  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  ऐसी  स्थिति  में

 मुख्य  मन्त्री  तथा  तमिलनाडु  की  सरकार  के  विरुद्ध  तुरन्त  कार्यवाही  करने  तथा  विपक्षी  नेता  की
 रक्षा  के  लिए  और  इस  तरह  तमिलनाडु  की  महिलाओं  की  रक्षा  के  लिए  केन्द्र  सरकार  बचाव  के

 लिए  क्‍यों  नहीं  आई  ?  वास्तव  में  विपक्ष  के  सदस्यों  पर  बज  रता  पूर्वक  निर्दयता  से  हमला  किया  गया
 और  गालियां  दी  गई  |  कुमारी  जयललिता  के  साथ  तो  ऐसा  दुग्यंवबहार  हुआ  जिसका  वर्णन  नहीं
 किया  जा  तमिलनाडु  सरकार  के  हाथों  कोई  भी  महिला  सुरक्षित  नहीं  मैं
 समझता  हूं  कि  न  सिर्फ  तमिलन,ड्‌  वल्करि  सारे  भारत  की  महिलाएं  पापियों  अर्थात  मुख्य  मन्‍्त्री  तथा
 अन्य  मन्त्रियों  को  कभी  भी  माफ  नहीं  करेंगी  ।  महिलाएं  सत्ताधारी  की  सरकार  में

 |  माफ  नहीं  करेंगी  ।  मुख्यमन्त्री  तथा  अन्य  मन्क्र्यों  के  सक्रिय  सहयोग  के  सःथ

 उन्हें  विपक्ष  के  नेता  पद  से  हटाने  तता  लोकतन्‍्त्र  की  आवाज  समाप्त  करने  और  विपक्ष  को  बदनाम
 करन ेके  लिए  यह  एक  पुर्व-नियोजित  हमलां  मैं  25  1989  को  घटी  घटना के  बारे  में
 बता  रहा  हूं  ।  उस  दिन  कांग्रेस  **उपनेता*  और  अन्य  कांग्रेस  सदस्यों  पर  भी  हमला
 किया  गया  ।  वःस्तव  विधान  सभा  के  अन्दर  चेयर  बेट  और  माइको  का  मिसाइलों  की

 **का्यवाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  क्रिया  गया  ।

 की  नेता
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 तरह  प्रयोग  किया  गया  ।  ऐसी  घटना  25  1989  को  घटी  25  तारीख  को  स्वर्गीय
 डा०  एम०  जी०  आर०  की  पत्नी  श्रीमती  जानकी  श्रीमती  जयललिता  जिनका  इलाज  हो  रहा

 देखने  अस्पताल  गयीं  ।  उन्हें  देखने  के  बाद  श्रीमती  जानकी  घर  वापस  आयी  ।  तुरन्त  ही  स्वर्गीय
 श्री  एम०  जी०  आर०  के  घर  पुलिस  कमंचारी  भेजा  गया  और  उस  दिन  घर  पर  छापा  डाला
 केवल  इतना  ही  हुआ**  के  भाई  की  दुकान  की  तेलाणी  हजारों  रुपये  ले  गये  और  सम्पत्ति
 छीन  ले  गये  ।  तमिलनाड  में  कतई  लोकतंत्र  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  हमारे  दल  के  हजारों  लोगों  को
 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  लेकिन  फिर  भी  आन्दोलन  चल  रहा  25  1989  की  घटना

 नन्‍्दा  करने  के  लिये  प्रतिदिन  जन  सभायें  हो  रही  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सोमवार  को  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  अब  हम  अगले
 विषय  पर  विचार  जिमशं  करेंगे  ।

 श्री  राम  भात  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मेरा  प्वाइन्ट  आफ  आडंर  मैं  आपका  संरक्षण

 चाहतः  हूं  ।  दीमैन  एट्रोसिटीज  पर  मैं  बोलना  चाहता  मेरा  नाम  सबसे  उपर  लेकिन  मुझे
 समय  नहीं  व्या  मैं  बोलने  से  रह  गया  हूं  |  मुझे  इस  पर  बोलने  के  लिए  समय॑  दिया  जाए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आगे  जब  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  तो  सैं  आपको  बुलाऊंगा  ।
 यदि  आप  चाहते  तो  आप्र  पेय  जल  की  समस्य्रा  के  बारे  में  बोल  सकते  हैं

 4.20  झ०  प०

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पेयजल  की  भारो  कमी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  के  विभिन्न  भागों  में  पेयजल  की  भारी  कमी  से  उत्पन्न
 स्थिति  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  के  व  चर्चा  करेगी  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  इस  समय  देश  के  अधिकांश  भागों  में  पेयजल
 का  गम्भीर  संकट  या  तो  व्याप्त  हो  चुका  या  व्याप्त  होने  की  1980  में  इस  बात

 की  घोषणा  की  गई  थी  कि  1990  तक  देश  के  सभी  पांच  लाख  सात  हजार  गांवों  को  पीने  का  पानी

 उपलब्ध  करवा  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  दुख  का  विषय  है  कि  जितना  पैसा  इसमें  ख  हुआ  हैं  जितनी

 ताकत  इसमें  लगी  है  उसके  अनुरूप  नतीजे  नहीं  निकल  पाये  |  इन्टरनेशनल  ड्रिकिंग  वाटर  सप्लाई

 एन्ड  सैनिटेशन  डिकेट  के  अन्दर  कहा  था  कि  1990  तक  वश्टर  सप्लाई  की  स्थिति  में  हम  करीब  90

 कार्यवाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 परसेंट  गांवों  को  मीठा  पीने  का  पानी  उपलब्ध  करवा  देंगे  और  50  परसेंट  ग्रामीण  आवादी  और
 लगभग  शत-प्रतिशत  शहरी  आवादी  ऐसी  होगी  जिनको  स्वच्छता  का  लाभ  मिलने  लग  जायेगा  ।  मैं
 नहीं  कहता कि  केन्द्र  सरकार  ने  पैसा  नहीं  दिया  ।  जहां  तक  पैसे  की  स्थिति  है  पैसा  इसमें  काफी
 खर्च  किया  गया  और  काफो  पैसा  दिया  भी  जो  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  उनके  अनुसार हर

 । उनर्क  केन्द्र
 सरकार ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  एक  विशाल  धनराशि  2700  करोड़  रुपये  की  इसके  लिए

 नर्धारित  की  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  3535  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए  गए  और  मैं

 4.22  म०  पच०

 शरद  दिघे  पीठासीन

 समझता  हूं  कि  इस  समय  तऊ  जो  व्यय  किया  जा  सका  है  यदि  उस  सब  का  अनुमान  लगाया  जाए
 ठो  मालूम  होगा  कि  1990  तक  चार  हजार  करोड़  झपए  से  भी  ज्यादा  व्यय  किया  जाएगा  ।  लेकिन
 इस  विशाल  घनराशि  के  उपयोग  की  वजाय  थाप  किती  भी  राज्य  को  देख  लें-चाहे  उत्तर  प्रदेश  को
 देंख  राजस्थान  को  देख  मध्य  तमिलनाडु  और  बिहार
 लगभग  सारे  के  सारे  प्रदेश  विशेष  तौर  पर  ग्रामीण  अन्चल  पेय  जल  संकट  से  ग्रसित  इस  वर्ष
 यदि  तत्काल  वारिश  नहीं  हुई  और  अच्छी  व/रिश  नहीं  हुई  तो  मैं  समझता  हूं  कि  पेयजल  के  संदर्भ
 में  गांवों  के  लिए  यह  सदसे  कठिन  वर्ष  होगा  ।

 अभी  हम  महिलःों  पर  अत्याचार  की  घटनाओं  पर  वहर  कर  रहे  थे  ।  यह  भी  महिलाओं
 के  ऊपर  ही  भार  अ.ज  भेरे  अपने  इलाके  के  अन्दर  स्थिति  इत  गी  विषम  है  कि  लोगों  को  पीने
 का  पानी  लाने  के  लिए  5-5,  6-6,  किलो  मीटर  दर  तक  जःना  एड  रहा  है  ।  ऊपर  चढ़ाई  के  गांव  '

 वहाँ  से  6  किलोमीटर  नोवे  उतर  कर  महिलायें  आती  हैं  और  पान  लेकर  जाती  एक  पूरा
 का  पूरा  घर  गर्मियों  भर  प।नी  ढोते  का  काम  कंरता  है  ओर  कोई  द्सरा  काम  नहीं  कर
 राज्य  सरकार  क्रश  प्रोग्राम  के  नाम  से  पेयजल  की  कमी  को  दूर  करने  के  नाम  से  कुछ  पैसा  भी

 से  का  किस  तरह  से  उपयोग  होता  यह  तो  भगवान  जाने  ।  उत्तर  प्रदेश  के
 ल  निगम  के  द्वाराਂ  पेषजल  योजनायें  बनी  अधिकांश  योजनायें  इतनी  खराघ

 घिष्ठता  मुझे  पिछले  दिनों  कुछ  बलाकों  की  मीटिंग  में  जाने  का  मौका  मिला
 ब्लाकों  की  मीटिगों  में  भी  रहते  यदि  वहां  6  घण्टे  बहस  ब्लाक  में  चली  है  तो  6  घण्टे
 में

 से
 4  घण्टे  बहस  इस  बारे  में  चली  है  कि  या  तो  गांव  में  पीने  कः  पानी  उपलब्ध  नहीं  हो  पाया

 स्कीप  बन  भी  गई  है  तो  वहां  का  प्रधान  ज्यादा  दुखी  रहता  वहां  के  व्यक्ति  ज्यादा  दुखी
 कि  स्कीम  बनने  के  बाद  जो  परम्परानत  स्त्रोत  घीरे  और  कुर्ये  थे  उनकी  तरफ

 लोग  ध्यान  नहीं  एकआध  साल  पानी  आता  रहता  है  लेकिन  एक  साल  के  बाद  पेयजल  योजना
 डिफैक्ट  हो  जाती  है  क्योंकि  जो  नल  गाड़े  जःते  वह  जमीन  की  स  तह  पर  ही  छोड़  दिये  जाते
 उनका  भगवान  मालिक  रहता  जो  तीन  फीट  नीचे  गाड़ने  की  व्यदस्था  होनी  वह  नहीं
 की  जो  इन्टैक  बनःये  जाते  वह  डिफैक्टिव  बनाये  जाते  जो  डिस्ट्रीब्यूशन्‌ू  टक  बनाये
 जाते  हैं  वह  भी  डिफेक्टिव  बनाये  जाते  सीमैंट  रब  इधर-उधर  चला  जाता  है  और  नाममात्र  की
 मशीनरी  मठ  मोटर  से  बःहर  से  लेप  करके  सीमेंट  रख  दिया  जाता  बमुश्किल  एक  साल
 योजना  चल  पाती  एक  स.ल  के  व।द  गांव  के  लोग  केवल  टैक्‍स  भरने  का  काम  करते  उनसे
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 टैक्स  की  वसली  होती  बाकी  पेयजल  योजना  कतई  काम  नहीं  करती  ।  नल  सूखे  पड़े  रहते  हैं  और
 यदि  हल्ला  ग्रुल्ला  मचा  किसी  को  कोई  संसद  सदस्य  मिल  गया  या  ले  मिल  गया
 और  उसने  ध्यान  दे  दिया  तो  थोड़ा  सा  पैसा  खर्च  करके  फिर  से  पानी  देने  की  व्यवस्था  कर  दी
 जाती  है  मगर  कोई  स्थाई  हल  निकालने  की  व्यवस्था  नहीं  हो  पाती  मैं  आपसे  आग्रह  करना
 चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  क्योंकि  यह  हमारा  राष्  ट्रीय  गौरव  का  भी  प्रश्न  और  वँकवर  में
 जो  सम्मेलन  हुआ  उसमें  हम  पार्टी  हैं  और  हमने  कहा  है  कि  इण्टरनेशनल  वाटर  डिकेड  के  अ
 हम  अपने  देश  के  अन्दर  सारे  गांवों  में  मीठा  पीने  का  पानी  उपलब्ध  करवा  यदि  हम
 उपलब्ध  नहीं  करवा  पाते  हैं  और  1992  और  1993  के  बाद  यह  पता  चलता  हैं  कि  भारत  के

 1/3  गांवों  में  या  आधे  गांवों  में  आज  भी  पीने  के  पानी  की  समस्या  बनी  हुई  है  तो  यह  हमारे  लिए
 राष्ट्रीय  चुनौती  मिनियम  नीड  प्रोग्राम  के  अन्दर  हमने  इसको  टॉप  प्रायोरिंटी  दे  रखी  है  ।  बीस

 सूत्री  कार्यक्रम  में  इसको  प्रायोरिटी  है
 और  इसके  बावजूद  यदि  स्थिति  इस  तरह  से  भयावह  बनी

 रही  तो  निश्चत  तौर  से  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  मदद  देने  के  लिए  आगे  नहीं

 पड़ेगा  बल्कि  अंकुश  भी  रखना  कोई  न  कोई  ऐसी  व्यवस्था  आपको  करनी  पड़ेगी  कि  पैसा
 देने  के  बाद  उसकी  प्रोपर  मोनेटरिंग  हो  उसकी  देख-रेख  हो  सके  ।  यदि  देख-रेख  नहीं  होती

 प्रोपर  मोनेटरिंग  नहीं  होती  पैसा  वेस्ट  चला  जाता  है  तो  कल  आप  पालियामंण्ट  को  क्‍या
 उत्तर  देंगे  और  देश  को  क्या  उत्तर  देंगे  और  सरकार  के  बारे  देश  हमारे  विषय  में  क्या  अनुमान
 लगायेगा  ।  स्थिति  केवल  इस  बात  की  नहीं  है  कि  स्त्रोत  सूख  गए  हैं  नलों  में  पानी  नहीं  आ  रहा

 डिफैक्टिव  पानी  हैं  बल्कि  जहां  पानी  उपलब्ध  भी  है  उस  पानी  ठीक  से  द्रीट  नहीं  किया
 जाता  उस  पानी  की  कोई  सफाई  करने  उसमें  दवाई  इत्यादि  मिलाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 की  जाती  है  क्‍योंकि  देख-रेख  करने  स्थाई  मशीनरी  है  ही  नहीं  ।  यदि  है  तो  वहु  नाम  मात्र  की
 मशीनरी  है  ।  आज  पंचायतों  को  अधिकार  देने  की  ब्रात  आ  रही  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा
 ग्रामीण  विकास  राज्य  मन्त्री  जी  से  और  अर्वत  डवलपर्मैट  मिनिस्ठर  साहब  से  कि  पंचायतों  को  ही
 पेयजल  योजनाओं  के  रख-रखाव  का  क।म  भी  सौंप  देना  चाहिए  ।  उनको  अधिकार  दे  देना  चाहिए
 कि  वेटैक्स  लगा  सके  ।  टंक्‍्स  लगाने  के  बाद  उस  टैक्‍स  के  पसे  से  उसकी  देखरेख  का  काम  करें  और

 हर  गांव  की  प्रतिवर्ष  निश्चित  धनराशि  मिले  अपनी  पेयजल  की  योजनाओं  की  देखरेख  के  लिए  ।

 सब  जगह  सरकार  नहीं  पहुँच  सकती  है  ।  हर  जगह  सरकारी  मशीनरी  की  स्थापना  नहीं  करेंगे  तो

 मुझे  इस  बात  का  भय  है  कि  समस्या  कभी  सुलझ  नहीं  पाएगी  ।  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  पानी

 भी  अच्छा  नहीं  मिल  पाता  गन्दा  रहता  है  |  हमारे  देश  के  अन्दर  यदि  प्रतिवर्ष  जितने  बच्चे

 होते  उनमें  से  प्रतिहजार  में  127  बच्चे  केवल  गन्दा  पानी  पीने  के  कारण  मर  जाते  12

 लाख  व्यक्ति  ऐसे  जिनको  गले  की  बं!मारी  हो  जाती  इस  बीमारी  को  शायदा  भोंगा  क

 ग्रेजी  में  तो  मुझे  मालल  नहीं  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  है  कि  हम  उनको  अच्छा

 का  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  करवा  पा  रहे  हैं  |  द्रीटेड  बाटर  उपलब्ध  नहीं  करवा  पा  रहे  मैं

 आग्रह  करू  गा  कि  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  करके  इस  बात  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि
 नीं

 ऐसा  मिले  जो  कम  से  कम  पीने  लायक  तो  हो  और  अच्छा  हो  ।  .

 Dy
 5]

 ay

 शहरों  क्षेत्रों  में  भी  स्थिति  विषम  संगठित  पेयजल  योजना  जब  पहले  शहरी  क्षेत्रों

 लिए  प्रारम्भ  की  तो  उसके  बाद  से  लेकर  अब  तक  बहुत  सारी  बड़ी-बड़ी  योजनायें  बनाई

 लेकिन  अधिकांश  योजनाओं  की
 हालत  यह  है  कि  शहरों  में  आबादी  बढ़  गई  मैं  कहना  चाहता

 ल्‍  9
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 हैँ  कि पहले  जिस  अनुमान  से  योजना  बनाई  उससे  दुगुनी-तिगुनी  आबादी  बढ़  चुकी  दिल्ली

 की  आबादी  हमारे  बीस  वर्षों  से  मैं  दिल्‍ली  आ  रहा  बीस  बरस  पहले  जिस  रूप  में

 हमने  दिल्‍ली  को  देखा  आज  उस  रूप  से  दिल्‍ली  कई  गुना  आगे  बढ़  चुकी  निश्चित  रूप  से

 उस  समय  जो  कल्पना  की  गई  उप्त  कल्पना  के  अनुसार  बनाई  हुई  पेयजल  आज  आपकी

 आपूर्ती  करने  में  सक्ष्म  नहीं  है  ।  उसमें  जोड़  तोड़  करने  या  पंबन्द  लगाने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  पिछले

 दिनों  अखबारों  में  निकला  था  कि  दिल्ली  इस  शाताब्दी  के  अन्त  तक  पेयजल  के  गम्भीर  संकट से  ग्रस्त

 हो  जाएगी  +  दिल्‍ली  के  लोगों  को  इस  समय  जितना  पानी  मिल  रहा  उसका  चौथाई  भी

 हम  देने  की  स्थिति  में  नहीं  रहेंगे  ।  मद्रास  में  जितना  गम्भीर  संकट  मद्रास  से  भी  कई  गुना
 संकट  दिल्‍ली  में  हो  सकता  है  ।  यहां  पर  अबंन  डवेलपमेंट  मिनिस्टर  महोदय  मौजूद  मैं  उनसे

 लिवेदन  करू  गा  कि  दिल्‍ली  की  पेयजल  की  समस्या  के  विषय  में  कोई  दीघंकालीन  योजना  वनाई  जानी

 चाहिए  ।  ऐसी  व्यवस्था  होनी  ताकि  दिल्‍ली  जो  हमारी  राजधानी  वहां  पर  पेयजल  का

 गम्भीर  संकट  व्याप्त  न  हो  तो  उस  समय  आपको  फिर  हैंडपम्प  लगाने  जिस  तरह  के  हैंडपम्प
 पार  के  क्षेत्र  में  लगाने  पड़  और  वहां  आन्त्रशोधਂ  की  भयंकर  वीमारी  वहां  फैली  और  कई

 बच्चे  असमय  कालकलवित  हुए  ।  इस  वजह  से  हम  सब  का  माथा  शर्म  से  झुका  |  दिल्ली  के  अन्दर

 ब्रहत  अच्छी  स्थिति  नहीं  है  ।  दिल्‍ली  में  कई  कलोनीज  की  हालत  बहुत  ही  वदत्तर  दिल्ली  की

 एप्रसीडी  की  मीटिंग  में  रोज  इप  बात  पर  हल्ला  हो  रहा  है  कि  पीने  का  पानी  इस  कालोती

 को  नहीं  मिला  और  कल  दूसरी  कालोनी  को  नहीं  ।  .  पानी  जितना  मिलना  उतना  तो

 मिलने  का  सवाल  पेंदा  नहीं  होता  ।  जहां  हम  लोग  संसद  रहते  वहां  भी  पानी  का  प्रश्न  बहुत

 ही  कम  हम  लोगों  को  भी  निश्चित  मात्रा  में  पनी  नहीं  मिल  रहा  है  ।  जब  हम  लोगों  के  यहां  यह

 डालत  तो  दूसरे  इलाकों  की  तो  कल्पना  की  जा  सकती  इसी  प्रकार  आउटर  दिल्‍ली  के  इलाकों  में
 -

 झी  स्थिति  भयावह  है  ।  बहुत  से  लोग  जो  यहां  काम  करते  मुझे  से  कह  रहे  थे  कि  पीने  के  पानी  के

 विषय  में  चर्चा  होने  जा  रही  है  मेहरबानी  करके  आप  इस  बिन्दू  को  भी  उठाइए  कि  हमारे  मौहल्ले

 में  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  |  मदि  मैं  उन  मौहल्लों  के  नाम  लिखाने  लग  जाऊ  तो  मनन्‍्त्री  महोदय

 आपकी  लिस्ट  इतनी  लम्बी  हो  जाएगी  कि  आप  थक  जायेंगे  लिखते-लिखते  ।  इसलिये  मैं  आप  से

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एक  जनरल  रिव्यू  उस  समय  जो  स्थिति  उसका  होना  चाहिए

 ओर  उसके  अलावा  इस  बात  का  भी  रिव्यह्‌  होना  चाहिए  कि  पानी  कछी  समस्या  के  हल  के  लिये

 एक  दीघेकालीन  योजना  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।  यम्‌ना  से  दिल्ली  के  लिये  उतना  पानी

 नहीं  निकाल  सकते  आपको  कहीं-न-कहीं  तो  जाना  पड़  गा  ।  इसलिये  मैं  आप  से  निवेदन

 करूँगा  कि  आप  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कहिए  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  टिहरी  डंम  बनाने  जा  रही

 टिहरी  डेम  के  लिए  दिल्‍ली  की  सरकार  अपनी  तरफ  से  कन्‍्टद्रीब्यूट  उसको  कुछ  पैसा  ते।कि

 टिहरी  डेम  से  कुछ  क्यूसंक  पानी  दिल्‍ली  के  लिये  लिया  जा  सके  ।  आप  अभी तो  कंट्रीब्यूट  कर<गे

 नहीं  ।  जिस  समय  संकट  पंदा  हो  जाएगा  उस  सब  राज्य  सरकारों  से  कहेंगे  कि  कुछ  पानी

 रिलीज  करिये  ।  उस  समय  राज्य  सरकारों  पर  दबाव  होता  है
 ।  कुछ  पानी  कुछ  दे  नहीं  पाए  गी

 और  इससे  दिल्‍ली  के  लोगों  को  तकलीफ  का  सामना  करना  पड़  मैं  आग्रह  करना  चाहता  हूं
 कि  अभी  से  व्यवस्था  करने  के  लिये  उत्तर  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकारों  से  बात

 कीजिए  ।  उनसे  बात  चीत  करके  इसके  लिए  पैसा  उपलब्ध  करवाने  के  विषय  में  भी  बात

 चाहिए  ।

 हि  बात चीत करके इसके  दिल
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 इसके  अलावा  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  सतही  पानी  उस  सतही  पानी  का  करीब  70

 प्रतिशत  पानी  प्रदूषित  हो  गया  अगर  पूर्णतः  नहीं  तो  प्रदूषित  हो  गया  है  ।  मैं
 गंगा  और  यमुना  की  ब्रात  छोड़  भी  तो  छोटी-छोटी  जो  नदियां  -

 हैं  उनका  पानी  भी  बहुत  दूषित
 का  किस  प्रकार  से  हम  उपयोग  कर  उसको  पीने  से  पहलें  किस

 व्यवस्था  कर  इसके  विषय  में  भी  कोई  दीघ॑कालीन  योजना  बनायी
 जानी  कोई  न  कोई  ऐसा  दृष्टिकोण  बनाया  जाना  चाहिए  कि  राज्य  सरकारों  से  बात
 चीत  डिस्ट्रिक्ट  स्तर  की  प्लेनिंग  बोडी  से  बात  चीत  करके  जिला  स्तर  पर  योजना  बनायी
 जानी  चाहिए  ताकि  हम  उसका  जिला  स्तर  पर  निरूपण  कर  सर्क  और  जिला  स्तर  पर  ही  पैसा
 देकर  के  हम  उसको  एक्जीक्यूट  करा  सके  ।

 मैं  ग्रामीण  राज्य  मन्‍्त्री  जी  और  अरबन  डवलपमेंट  मिनिस्टर  साहब  से  यह  भी  आग्रह
 करना  चाहेंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सब  से  ज्याद  गांव  इस  समय  ऐसे  हैं  जो  समस्‍याग्रस्त  हैं  ।  उनमें

 भी  पेयजल  की  दृष्टि  से  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्र  में  बहुत  ही  भयावह्‌  संकट  व्याप्त  है  ।  क्‍योंकि

 वहां  पर  ग्राम  वाटर  निकाल  करके  उसका  उपयोग  करने  का  सवाल  ही  पेंदा  नहीं  होता  ।  मंदानी
 य

 यदि  कुआं  सख  जायेगा  तो  हम  टयबदंल  गाड़  सकते  हेंडपम्प  लगा  सकते  हैं  ।  उनसे
 नी  निकाल  सकते  हैं  ।  लेकिन  पदव॑तीय  क्षेत्रों  में जो  हमारे  स्रोत  उपलब्ध  हमें  उन्हीं  स्नोतों  का

 उपयोग  करना  है  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करूँगा  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  विशेष  आर्थिक  सह/यता
 विषय  में  दी  जानी  राज्य  सरकार  ने  एक  सूची  बना  कर  दी  पिछले  वर्ष  सूखा

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भी  कुछ  पँसा  मांगा  आपके  मन्त्रालय  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  को  पैसा  देने  के

 मामले  में  बहुत  संकोच  बरता  जितना  पंसा  मांगा  गया  उसका  पचासवां  भाग  भी  नहीं

 दिया
 |  म  रम्मत  के  लिये  जितना  पैसा  था  उसका  सौवां  अंश  भी  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  ।

 मैं  कृषि  मन्त्रालय  से  आग्रह  करूँगा  कि  उत्तर  प्रदेश  की  रिक्वायरमेंट  के  मुत,बिक  उसको-पेसा

 दिया  जाए  ताकि  जो  वहां  का  आसन्‍्न  संकट  व्याप्त  हो  रहा  है  उसका  निराकरण  करने-में

 वहाँ  की  राज्य  सरकार  सक्षम  हो  सके  ।

 अरबन  डवलपमेंट  मिनिस्ट्री  के  पास  में  वल्ड  बेंक  की  सहायता  के  लिए  कुछ  योजनाएं
 राज्यों  से  आयी  हैं  मैं  समझता  हूँ  कि  और  राज्यों  से  भी  आयी  होंगी  ।  उत्तर  प्रदेश  से  बहुत  स्तरी

 योजनाएं  आयी  लेकिन  उनमें  कछआ  चाल  से  कम  हो  रहा  है  ।  इनमें  सीवर  लाईन  की  और

 वेयजल  की  भी  दोनों  योजनाएं  इतनी  धीमी  गति  से  उन्हें  प्रोसेस  किया  जा  रहा  है  कि  सभी

 राज्य  सरकार  के  स्तर  पर  बैठक  होती  कभी  दिल्‍ली  के  स्तर  पर  बंठक  होती  है  ।  बेठक  ही  बंठकों

 में  काम  चल  रहा  है  ।  इन  पांच  सालों  के  अन्दर  मैं  6-7  बार  विभिन्‍न  प्रकार  से  प्रश्नों  के  रूप  में

 उठा  चुका  हूँ  लेकिन  हर  बार  कह  दिया  जाता  है  कि  ऐसी  स्टेज  पर  है  ।  वह  ऐसी  स्टेज  कब

 कब  पैसा  मिल  कब  एस्जीक्युशन  स्टेज  पर  मामला  अभी  कुछ  कहा  नहीं  जा

 सकता  ।  *'

 वल्ड  बंक  ने  जो  पैसा  दिया  उससे  जो  योजनाएं  क्रियान्वित  की  उनमें  भी  कुछ
 योजनाएँ  आधी  अधूरी  रह  गयी  उनको  पूरा  करने  के  लिये  भी  पँसे  की  आवश्यकता
 अरबन  डवलपमेंट  मिनिस्टर  साहब  से  निवेद

 लिये  जिन  योजनाओं  के  प्रस्ताव  आये  हैं  उनको  कृपा  कोशिश  करके  वल्ड  बैंक  के
 रियों  के  पास  भेजें  और  उर्न  योजनाओं  को  स्वीकृत  उनके  लिये  घत  उपलब्ध  कशवाएं  ।

 99
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 हरीश

 छोटे  और  मझौले  शहरों  के  लिये  जो  पैसा  उपलब्ध  कराने  की  बात  है  जो  राशि  आप

 हायता  और  ऋण  के  रूप  में  देते  उत्तर  प्रदेश  के  शहरों  को  वह  आपने  बहुत  कम  राशि  दी  है  ।

 ई  बच  दस  सलों  से  मैं  केवल  एक  शहर  पिथौड़गढ़  को  लेने  का  निवेदन  कर  रहा  हूँ  मुझे  तकल॑

 इस  वात  की  है  कि  मैं  दस.साल  से  निवेदन  करते  हुए  थक  गया  हूं  हो  सकता  है  कि  इन  दस  सालों

 के  अन्दर  दस  मिनिस्टर  भी  बदल  गये  मैं  शहरी  विकास  के  मन्त्रालय  को  करीब  दो  सौ  पत्र

 लिख  चका  हूं  ।  लेकिन  उसका  कोई  असर  नहीं  पड़ा  अभी  तक  उस  शहर  को  नहीं  लिया  जा

 सका  ।  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  इस  वक्‍त  मंझले  और  छोटे  शहरों  की  बाढ़  जंसी  आ  गई  उनकी

 बीभत्स  पोजीशन  हो  गई  है  ।  नेशनल  हाई  वे  24  से  निकलेंगे  तो  देखेंगे  कि  बहुत  से  छोटे  छोटे

 कस्बे  बन  गए  उनमें  सेनीटेशन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  शहर  का  सारा  कचरा  नेशनल  हाई
 वे  में  आ  जाता  है  और  उसको  डेंमेज  करता  आने-जाने  वाले  वाहनों  को  नुक्सान  होता  है  ।

 फैक्ट्रीज  से कचरा  तालाब  के  रूप  में  सड़क  के  किनारे  इकट्ठा  हो  जाता  जिससे  निकलने  वालों

 को  मश्किल  होती  है  ।  आस-पास  के  गांवों  में  भी  काफी  दिक्कत  है  ।  इस  विषय  में  केन्द्र  सरकार  को

 राज्य  सरकारों  स ेबात  चीत  करके  कोई  योजना  बनानी  जिससे  छोटे  और  मझले  शहरों
 का  विकास  हो  जाये  ।  इसके  लिये  घनराशि  भी  अधिक  दी  जानी  चाहिये  जिससे  शहरों  का  ज्यादा

 से  ज्यादा  विकास  हो  सके  ।

 ब्त

 अन्त  में  मैं  फिर  आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  कृषि  मन्त्री  शहरी  विकास  भन्त्री

 से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यह  समस्या  मानथोय  समस्या  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  इसको

 हमको  उसी  रूप  में  लेना  यह  केन्द्र-राज्य  का  या  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  का  मामला  नहीं
 सारे  हिन्दुस्तान  की  समस्या  सारे  ग्रामीण  अंचल  की  समस्या  बहनों  की  समस्या  है  ।  जिन

 बहनों  को  अधिकतम  समय  पानी  लाने  में  गबाना  पड़ता  घड़ों  से  उठा-उठाकर  पानी  लाना
 पड़ता  उनके  सिरे  के  बाल  तक  समाप्त  हो  जाते  मैं  अगग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  इस  समस्या
 के  समाधान  के  लिए  एक  दीघंकालीन  योजना  बनानी  जिन  अभावग्रस्त  गांवों  की  सूची
 आपके  पास  दर्ज  उनके  लिए  तत्काल  पंसा  उपलब्ध  कराया  जहां  पर  पेवजल  योज  नायें
 खराब  पड़ी  उनको  ठीक  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  पैसा  दिया  जहां  पर  सक्षम
 तरीके  से  नहीं  काम  कर  रही  वहां  पर  भी  घत  उपलब्ध  कराकर  उनको  सक्षम  बनाया  जाये  ।
 साफ  और  स्वच्छ  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिये  एक  राष्ट्रव्यापी  दीघंकालीन  योजना  बनाकर
 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  उनका  कार्यान्वयन  किया  जाना  चाहिए  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस
 प्रस्ताव  को  सदन  के  विचारारथ्थ  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 शो  रामसह  यादव  :  सभाष्नति  पेयजल  आपूर्ति  की  समस्या  राष्ट्रीय
 समस्या  है  ।  इसका  समाधान  केवल  राज्य  स्तर  पर  नहीं  बल्कि  राष्ट्रस्तर  पर  अपेक्षित  है  ।  मानवीय

 ब॒
 को  दृष्टिगत  रखते  मानव  के  अस्तित्व  के  मानवीय  आवश्यकताओं  की  पूर्ति

 लिये  पेयजल  सबसे  प्रथम  आवश्यकता  है  ।  इस  आवश्यकता  के  लिये  मानव  सतत  प्रयत्नशील
 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहेँगा  कि  हमारी  भारत  सरकार  ने  और  राज्य  सरकारों  ने
 इसके  बारे  में  विशेष  रूप  से  प्रयास  किये  हैं  ।  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पेयजल  समस्याओं  का  निदान  करने
 के  लिये  नेशनल  टेक्‍्नालाजी  मिशन  आन  ड्िकिंग  एक्सलरेटेड  रूरल  वाटर  सप्लाई
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 मिनिमम  नीड  शहरों  के  लिये  दूसरे  देशों  क ेसहयोग  से  स्कीम्स  आदि  लेकर  पीने  के  पानी
 की  समस्या  का  निधन  किया  जा  रहा  लेकिन  इसके  वावजद  अभी  बहत  घनराशि  लगाने  की

 आवश्यकता  बहुत  बड़े  पूंजीनिवेश  के  बाद  भी  जिस  परिणाम  जिस  आपूर्ति  की  अपेक्षा
 थी  वह  नहीं  हो  पाई  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  भिवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सर्वेप्रभभ  इस  बात  को
 देखने  क्री  आवश्यकता  इतता  अधिक  पैमा  बजट  में  दिया  राज्य  सरकारों  को  भी

 लेकिन  किर  भी  इसका  परिणाम  75-80  फीसदी  से  अधिक  किसी  भी  राज्य  में  नहीं  आ
 सका  इसका  क्या  कारण  क्या  कभी  इसकी  मानेटरिंग  की  कभी  इस  बात  को  देखा  गया  ।

 दया

 टेक्नालाजी  मिशन  के  लिए  7000  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  जैसा  कि

 एनुअल  रिपोर्ट  में  है  130  इस  प्रकार  के  डीसेलीनेशन  सेंटर्स॑  आईडिए  टीफाई  किए  गए  जो
 वेस्ट  बंगाल  और  दूसरे  राज्यों  में  जहां  तक  उनकी  प्रगति  का

 सवाल  उसका  विवरण  आपके  वार्षिक  प्रतिदेदन  में  या  और  किसी  दूसरी  जगह  पर  देखने  को
 नहीं  मिलता  है  ।  इतना  अधि  ह  कार्य  करने  और  इतनी  अधिक  प्‌जी  लगाने  के  बाद  और  ऐसे  लोग
 जो  इस  कं

 में
 एक्तवर्ट  उत  सबकी  सेवाओं  को  लेने  के  पश्चात  भी  डी-सेलिनियेशन  के  जो

 सेंटर  हैं  जो  प्लांट्स  उसमें  अभी  तक  कामयाबी  हासिल  नहीं  हो  पायी  है  ।  इसका  क्‍या
 कारण  है  |  इसको  देखने  का  कष्ट  आपने  नेशनल  टैक्रोलोजी  मिशन  ओन  डििकिंग  वाटर  के
 अन्तर्गत  55  सब-मिद्नन  आइडेंटीफाइ  किए  हैं  ।  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  तीन  राजस्थान  में  भी
 वे  हैं

 नागौर  और  चरू  ।  इत  मिशन  का  काम  बहुत  ही  प्ररंसनीय  कहां  पानी  मिल
 सकता  है  और  किस  प्र  हर  की  व्यवस्था  हो  सकती  यह  सब  इनका  काम  लेकिन  इसको
 अधिक  गति  देने  और  अधिक  प्रसार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  अभी  तक  कुछ  राज्यों  को  ही  इसका

 निल  सका  है  |  आप  इसको  अधिक  बड़ाने  का  कष्ट  करेंगे  ।  टैकक्‍्नोलोजी  मिशन  के  जो
 एक्सपर्ट  हैं  विशेष  रूप  से  सेम  उनको  घस्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  इस  टैक्नोलोजी

 मिशन  में  सबसे  पहले  वरीयतः  की  दृष्टि  से  ड्रिंकिग  वाटर  को  लिया  इसमें  चार  क्षेत्र  वे  हैं

 इम्युनाइजेशन  और  लिटसी  प्रोग्राम  तथा  चौथा  प्रोग्राम  भी  आवश्यकता  की  दृष्टि
 से  बहुत  आवश्यक  है  ।  पीने  के  पानी  के  संबंध  में  जो  अपेक्षा  राष्ट्र  को  उसके  मुत/बिक  अभी  तक
 परिणाम  नहीं  आ  सके  मैं  यह  भी  निवेदत  करना  चाहूंगा  कि  आपने  जितना  भी  पैसा  इस  वर्ष  इस
 में  रखा  है  आपकी  एनुश)्नल  रिपोर्ट  के  मुताबिक  भौर  जो  रिलीज  किया  उसका  क्‍या  कारण  है  कि
 वास्तव  में  उस  पैसे  का  इस्तेमाल  नहीं  हो  पः  रहा  है  ।  क्या  इस  वात  पर  गौर  करेंगे  ।  राजस्थान  में
 85-86

 में
 ।]  करोड़  रुपये  का  प्रावधाक  में  इसमें  केवल  9.51  का  एक्‍्चअल

 एक्सपेंडीचर  हुआ  ।  इसी  तरह  86-87  में  16  करोड़  का  प्रावधान  किया  जबकि  केवल  14.48  का
 खर्चा  इसमें  दर्शाया  है  ।  इसके  साथ  ही  87-88  में  23.80  करोड़  का  प्रावधान  किया  जबकि  एकक्‍्चअल

 21.03  करोड़  का  ही  हुआ  इसी  प्रकार  से  88-89  में  भी  27.03  करोड़  का

 घान  कियः  जिसमें  24.36  करोड़  अभी  तक  खर्च  हुआ  रुपया  देने  के  बाद  भी  नहीं  हो  प/या
 क्या  कारण  क्या  आपके  पास  ड्िलिग  रिग्स  की  और  एक्सपट्स  की  कमी  हैया  राज्य

 सरकार  खर्च  यहीं  करना  चाहती  क्‍या  कारंण  है  कि  राजस्थान  जंसे  राज्य  में  भी  रुपये  का
 माल  नहीं  हुआ  है  ।  राजस्थान  के  अन्दर  35  हजार  गांव  हैं  उसमें  से  34  हजार  400  गांवों

 को  अभी तक  पीने  का  पानी  दे  सके  चार  हजःर  पाँच  सौगांव  ऐसे  हैं  जिनके  लिए  ने के
 पानी  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  दो किलोमीटर  की  परिधी  में  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  1990
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 रामसिह

 तक  आपका  लक्ष्य  प्रत्येक  गांव  को  पीने  का  प,नी  देने  का  इस  लक्ष्य  की  पूति  के  लिए  आप
 कौन  से  ठोस  कदम  उठाने  जा  रहे  राजस्थान  सरकार  लगःतार  ड्रिलिंग  रिंग्स  और  पैसे  की
 मांग  कर  रही  है  ।  कंटीन्जेंसी  प्लान  भी  पीने  के  पानी  के  लिए  भेजा  201  कस्बे  और  35
 हजार  गांव  हैं  जिनके  लिए  कंटीन्जेंसी  प्लान  भेजा  है  आपने  अभी  तक  वहां  पैसा  नहीं  भेजा
 राजस्थान  में  स्टडी  टीम  गई  थी  ।  उसके  मुताबिक  कहीं-कहीं  पर  वाटर  लेबल  पचास-साठ  फीट
 नीचे  चला  गया  है  ।  जतब्र  ग्राउण्डवाटर  की  वह  स्थिति  आपकी  जो  योजनायें  पीने  के  पानी

 वे

 लिए  काम  कर  रही  उन्होंने  पानी  देना  बन्द  कर  दिया  है  तो  क्‍यों  नहीं  आप  उन  जगहो  को
 गहरा  करने  की  व्यवस्था  करते  ।  कौन-सा  ऐसा  व्यवधान  है  जिससे  आप  राजस्थान  सरकार  को
 मांग  की  पूर्ति  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  क्या  यह  सही  है  कि  एस  ने  भी  कुछ  दिन  पहले
 कहा  कि  हम  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  के.लिए  भारत  सरकार  का  सहयोग
 करना  चाहते  पहले  भी  रूप  की  तरफ  से  6  ड्िलिंग  रिग्स  आई  हुई  हैं  जिनमें  से
 कुछ  गुजरात  में  है ंऔर  कुछ  राजस्थान  में  पहुँची  हुई  जब  रूस  मदद  करना  चाहता  है
 पर्टीज  की  दृष्टि  से  और  वित्तीय  दृष्टि  से  तो  क्या  आपने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ष्लान  प्रोजेक्ट

 ठै बनाया  है  जिससे  उनके  यहां  से  विशेष  उपकरण  या  तकनीकी  सहायत हायता  प्राप्त  की गी  जा  सके  ।  इसकी
 सचना  आप  सदन  को  अपने  जब,ब  में  दें  ।  राजस्थान  में  कई  ऐसे  गांव  हैं  जहां  पानी  बिलकुल  ब्र॑  किस
 है  ।  इसकी  डी-संलीनेशन  बहत  जरूरी  है  ।  इसकी  डी-सलीनेशन  करने  के  लिए  कोन-सा  ऐसा
 प्लांट  क्या  आपने  राजस्थान  के  उन  जगहों  को  शिनाख्त  कर  ली  है  जहां  आप  थारे  पानी  को
 मीठा  करने  जा  रहे  हैं  ।

 आम  तौर  से  हिन्दूस्तान  में  प्रत्येक  राज्य  में  भूजल  का  स्तर  है  वह  पचास  फीट  नीचे  चला
 गया  है  ।  हर  राज्य  की  यह  हाइड्रोलिजिस्ट्स  की  राय  है  ।  इस  समस्या  से  जूझने  के  लिए

 सका  निदान  करने  के  लिये  आप  कोन-से  उपाय  कर  रहे  खास  तौर  से  राउ

 मिलन।डु  और  वेस्ट  बंगाल  में  ।  इसके  साथ  और  जो  दूसरे  राज्य  हैं  जो
 प्रभावित  है  इन  राज्यों  में  भी  इसके  समाधान  के  लिये  आपने  कौन-सी  विशेष  योज
 हिन्दुस्तान  भ॑  एक  लाख  पचास  हजार  गांव  ऐसे  हैं  जहां  1.6  किलोमीटर  की  परध्ि
 बानी  नहीं  मिल  पा  रहा  हैं  ।  इसके  लिथे  आप  उन  गांवों  को  जिशेष  प्रार्थमकता  देकर  उनके
 विशेष  परियोजनाओं  द्वारा  और  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  उतकी  समस्या  हल  जिससे
 इस  मानवीय  समस्या  का  निदान  किया  जा  अभी  ने  ।  1981  से
 31  मार्च  1990  तक  दशक  को  अन्तर्राष्ट्रीय  वाटर  सप्लाई  प्रोग्राम  के  अन्तर्गत  लिया  है

 और  उसके
 तहत  भी  कुछ  न  कुछ  वित्तीय  सहायता  या  तकनीकी  सहायता  मिल  सकती  क्‍या  वह
 भारतवर्ष  को  +

 लेगी  ।  इस  सम्वन्ध  में  आपने  कौन-से  प्रोग्राम  बनाये  हैं  और  इसके  अन्तर्गत  हमने  इस
 क्षेत्र  में  और  विशेष  रूप  से  कया  कार्यवाही  की  राज्य  सरकारों  को  क्या  इस  तरह  की  मदद  की

 है  इसके  बररे  में  आप  विस्तृत  सूचना  सदन  को  देने  की  क्रपा  कर  ।  जैसा  कि  हम  पढ़ते  हैं  आज  पीने
 के  पानी  की  समस्या  का  हल  करने  के  लिए  हम.रे  राजस्थान  के  अन्दर  राजस्थान  सरकार  ने  अब
 चालीस  साल  के  अन्दर  621  करोड़  रुपये  इसके  ऊपर  लगा  दिये  हैं  और  उन्होंने  दो  योजनायें  ऐसी
 ली  एक  वीतलपुर  योजना  जो  हमारे  अजमेर  और  किशनगढ़  के  लिए  है  और  दूसरी
 इन्दिरा  गांधी  नहर  योजना  जो  ड्िकिंग  वाटर  कंनाल  प्रोजेक्ट  जोधपुर  शहर  के  लिए  पहली
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 योजना  64.37  करोड़  रुपये  की  है  और  दूसरी  पर  हमारा  औसत  अनुमान  है  वह  करीब  42
 करोड़  रुपये  की  है  ।  इन  दोनों  योजनाओं  के  लिए  आप  कितना  रुपया  देंगे  और  इन  पर  रुफ्या
 मिलने  की  वजह  से  यह  योजनायें  धीमी  गति  से  चल  रही  क्या  आप  इनमें  गति  लायेगे  और
 इस  साल  आप  इन  दोनों  योजनाओं  पर  कितना  पैसा  दे  सकेगे  ?  एक  अध्ययन  दल  जो  भेजा  गया
 है  और  मेरे  क्षेत्र  अलवर  में  भी  बसके  सदस्य  गये  हैं  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  देखने  के  लिए  ।
 उस  दल  ने  जाकर  देखा  है  कि  वास्तव  में  ऐसे  गांव  खास  तौर  से  अलवर  के  दक्षिण  और  पश्चिमी
 हिस्सों  में  और  अलवर  शहर  में  भी  इसकी  समस्या  हुई  है अलवर  शहर'की  समस्या  और
 उसके  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  समस्या  को  हेल  करने  के  लिये  स्टडी  टीम  ने  आपको  जो  रिपोर्ट  पेश  की

 उसके  मुत;बिक  क्या  आप  राजस्थान  को  अधिक  से  अधिक  रिंग  मशीनें  और  वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  करायेंगे  जिससे  पीने  के  पानी  की  समस्या  का  हल  निकाला  जा  सके  ।  माननीय  मन्त्री

 मैं  जानता  हूँ  कि  आंप  इस  क्षेत्र  में  काफी  रुचि  रखते  आपने  अच्छा  काम  किया  आपके
 महकमे  का  कार्य  भी  प्रशंसनीय  है  लेकिन  आने  वाले  जो  दो-ढ़ाई  महीने  जन  और  15  जुलाई

 मानसून  के  जाने  यह  समस्या  गुजरात  और  देश  के  दुसरे  प्रान्तों  में  गम्भीर

 हो  जाती  उसे  देखते  आप  व्यय  में  किसी  तरह  करा  संक्रोच  न  राज्य  सरकारों  को
 अधिक  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराइये  ताकि  वे  अपने  यहां  इस  समस्या  का  समाधान  कर  सकें  ।
 अभी  कुछ  दित  पूर्व  हम  राजस्पान  के  सांसद  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  मिले  थे  ।  मैं  उन्हें  घन्यवाद
 देना  चाहता  हूं  कि जब  1986  में  प्रधान  मंत्री  जी  हमारे  ब्राजस्थान  के  दौरे  पर  गये  थे  तो  उन्होंने

 स्‍्तोलौजी  मिशन  राजस्थान  दो  देते  की  बात  कही  थी  और  आज  डिकिंग  वाटर  के
 संबंध  में  जितने  टेक्नोलौजी  मिशन  हमारे  देश  में  हैं  । उनमें  से  तीन  मिनि  मिशन  राजस्थान  में
 काम  कर  रहे  है  ।  तीनों  मिश  नों  का  काम  बहुत  अच्छा  है  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देता

 हैँ  कि  उन्होंने  पीने  के  पानी  की  समस्या  हल  करने  के  लिये  सबसे  पहले  टेक्नोलौजी  मिण्ण्न  का
 .  सहारा  लिया  और  जोर  दिया  खासकर  राजस्थान  प्रान्त  को  इस  मामले  में  जो  मदद

 ने  केवल  अकाल  के  समय  में  बल्कि  पेयजल  की  समस्या  को  हल  करने  में  वह  अद्वितीय  जब

 हम  सांसद  उनसे  रविवार  को  मिले  थे  तो  हमने  उनसे  निवदन  किया  था  कि  राजस्थान  के  शहरी
 क्षेत्रों  के लिये  45  करोड़  रुपये  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  75  करोड़  रुपये  वर्ष  1989-90  में

 राजस्थान  को  दिये  जाने  आवश्यक  है  ।  हमने  उन्हें  एक  भेमोरंण्डम  भी  पेश  किया  में  यहां
 माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  उस  मंमोरेण्डम  के  अनुसार  आप  राजस्थान

 सरकार  को  शहरी  क्षेत्रों  के  लिये  45  करोड़  रुपया  तथा  ग्रानीण  क्षेत्रों  के  लिये  75  करोड़  रुपया

 उस  समय  ट

 मिलाकर  120  करोड़  रुपया  भीघख्र  उपलब्ध  कराये  ।  आप  हम  सांसदों  की  मांगे  को  गम्भी  रता  से

 लें  और  एकदम  यहां  से  मंजूरी  राजस्थान  सरकार  को  भेजें  जिससे  वह  पीने  के  पानी  की  समस्या

 हल  करने  भें  समर्थ  हो  सके  ।

 सभापति  पीने  के  पानी  की  समस्या  पूरे  राष्ट्र  में  गम्भीर  प्रत्येक  प्रान्त  में  यह

 समस्या  आपको  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इसे  गम्भीरता  से  ले  और  राज्य  सरकारों  के

 सहयोग  से  परियोजनायें  बना  कर  प्रत्येक  नगर  और  प्रत्येक  गांव  में  इसके  समाघान  की  दिशा  में

 कार्यवाही  कोशिश  करे  ।  इस  आज्ञा  जौर्‌  विश्वास  के  रूथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।
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 श्री  श्रोकांत  दत्त  नरसिह  राज  वाडयर  :  सभापति  मैं  पानी  की  कमी  के

 बारे  में  बोलना  चांहता  हूँ  जो  केवल  यांवों  में  ही  नहीं  वल्कि  इस  देश  के  बड़े-बड़े  कस्बों  और  शहरों
 में  भी  है  ।  वास्तव  में  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यद्यपि  हम  सदी  के  अन्त  में  हैं  लेकिन
 फिर  भी  हम  विशेषतः  गरमी  के  महीनों  में  पानी  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  गांवों  और
 बड़े  शहरों  में  हम  देखते  हैं  कि  बहुत  लोग  पीने  तथा  अन्य  उपयोगी  कार्यों  के  लिए  पानी  लेने  के  लिए

 हैंड  पम्पों  और  टंकियों  के  पास  लाइन  में  खड़े  रहते  हैं  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  बन  गई
 है  ।  इस  समस्या  के  अनेक  कारण  हैं  ।  प्रमुख  कारणों  में  से  एक  यह  है  कि  अत्यधिक  बन-कटाई  से

 भूमि  कटाव  के  कारण  बांधों  और  जलाशयों  में  गाद  जमा  होने  से  पामी  की  अपर्याप्त  सप्लाई
 होती  है  ।  इसकी  बजह  से  पानी  के  स्तर  में  काफी  कमी  हो  गई  है  तथा  गरमी  के  महीनों  में  जनसंख्या
 के  समक्ष  पेयजल  की  काफी  समस्या  रहती  है  |  इसलिये  मैं  शहरी  और  ग्रामीण  विकास  मन्त्रियों  को
 बताना  चाहता  हें  कि  नदियों  और  जलःशयों  जिनमें  गाद  जमा  बड़े  पैमाने  पर  गाद  निकाली
 जानी  चाहिए  ताकि  आगे  पानी  के  स्तर  में  कमी  न  हो  नदियों  और  बांधों

 पत  मरम्मत  जंसे  उपायों  रिसाव  को  भी  रोकों  जः  सकता  है  और  बाँघों  तथा  जलाशयों  का

 अनुरक्षण  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  कस्बों  और  बड़े-बड़े  शहरों  में  व्यापक  जल
 वितरण  प्रणाली  शुरू  की  जाए  ।  मुहाने  याले  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  व्यपक  वनरोपण  किया  जाए
 ताकि  बारहमास  थानी  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  वी  जा  सके  । ॥

 5.00  भ्र०ण्प  ०

 तालाबों  और  पंपों  में  से  गाद  तिकालने  का  कम  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  ।
 हैंडपंपों  और  नलों  की  भी  नियम्ति  रूप  से  देखभाल  करनी  चाहिए  और  जल  दिन  भर  उपलब्ध  कराया

 ।  बड़े  शहरों  में  हम  देखते  हैं  कि  जल  सप्ताह  में  मात्र  दो  या  तीन  दिन  आता  है  ।
 के  मौसम  में  अनेझ  नदियों  का  जल  बह  जाता  है  और  अधिकतर  जल  समुद्र  में  जा  मिलता  .

 इस  जल  को  जल-विभाजक  एकत्र  करके  गर्मियों  में  उपयोग  किया  जा  सकता  है  जब
 जव  जल  सामान्य  स्तर  से  नीचे  चलः  जाता  खरे  जल  का  खारापन  दूर  करने  के  लिए  भी
 तत्परता  दिखाई  ज;ने  कौ  आवश्यकतः  है  जिससे  लोगों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।  शहरी
 जल-प्रदाय  व्यवस्था  को  दुद्ध  स्तर  पर  हाथ  में  लिए  जाने  की  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  ज्यादातर  शहरी
 क्षेत्रों  में  हम  देखते  हैं  कि  जल  की  आत्यधिक  कमी  विशेषकर  बंगलौर  शहर  में  जल  की  बहुत
 कमी  महसूस  हो  रही  है  क॑वे  री  जल-प्रदाय  योजना  के  दो  चरण  हैं  जिसे  लागू  किया  गया  है  और
 तीसरे  चरण  पर  भी  कःर्य॑  चल  रहा  दुर्भाग्यवश  लभी  भी  जल  की  पूर्ति  में  आत्यधिक  कमी  है  ।

 अतः  नैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हुँ  कि  वह  देखें  कि  ये  परियोजनाएं  शीघ्रता-शीघ्र  कार्यान्वित
 को  जाए

 कर्नाटक  के  उत्त
 जिला  मुख्य  लय  भी
 उपलब्ध  नहीं  है  |  दक्षिणी  भःग  में  जल  अत्यधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  होता  है  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इसे

 सही  तरीके  से  संचित  नहीं  किए  जाने  के  कारण  ज्यादातर  जल  व्यर्थ  चला  जाता  ज्यादातर
 तालाब  जौद  तदियां  भी  दूषित  इसके  कारण  अनेक  विभारियां  उत्पन्न  होती  हैं  जेसे  जल  में
 रिन  की  मात्रा  अधिक  होने  के  करण  मस्तिव्क  शोध  हो  जाता  है  ।  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय
 से  आग्रह  कि  इस  दिशः  में  पर्याप्त  उपाय  किए  जाए  ।.

 री  जिलों  के  गाँव  ओर  ताल्लुक  मुख्यालम  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब
 --  गुलबगी  और  बिदार  में  भी  पूर्ण  रूप  से  पेयजल  की  सुविधा

 98



 22  1911
 ~~  नियम  193

 93  के  अधीन  चर्चाएਂ जज  +-+-  जज  कि

 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वे  देश  की  जल  सारणी  में  गिरावट  को  दूर करने  के  लिए  क्‍या  विचार  कर  रहे  हैं  और  क्या  उनका  प्रस्ताव  जल  स्रोतों  को  राष्ट्रीय  ग्रिड  घोषित
 करने  का  है  जिससे  कि  एक  राज्य  के  अत्याधिक  जल  को  उस  राज्य  में  भेजा  जा  स  जहां  पर्याप्त
 मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  और  इस  प्रकार  लोगों  को  जल  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूँगा  कि  वे  देश  में  बाँधों  और  नदी  तलों  में  से  गाद  निकालने
 पर  भी  गंभीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं  और  क्या  वे  तालावों  को  दूषित  होने  से  रोकने  के
 लिए  कदम  जिसके  कारण  स्थानीय  निवासियों  को  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़
 रहा  विशेषकर  उत्तरी  बिहार  के  कुछ  जिलों  और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  में  जल  की  अत्य
 घिक  कमी  है  ।  अतः  दसरे  राज्यों  के  अतिरिक्त  जल  को  जल  की  कमी  वाले  राज्यों  में  भेजना  चाहि  ए्‌
 और  इसे  जल-विभाजकों  में  इकट्ठा  कर  इन  राज्यों  में  उपयोग  किया  जाना  चाहिए

 कर्नाटक  के  उत्तरी  भाग  विशेषकर  गर्मियों  में  जल  में  अम्लींय  पदार्थ  होते  अतः  मैं
 मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूँगा  कि  वह  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्‍या  कदम  उठायेंगे  । है

 पेयजल  के  ऊपर  एक  नेशनल  टेक्नोलॉजी  मिशन  और  कयेक्रम  के  अन्तर्गत  अनेक
 योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।  अतः  मैं  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूँ  कि  इन  योजनाओं  को  कार्यान्विंत
 किया  जाए  और  अनेक  तालाबों  ओर  लबु  जल-प्रदाय  योजनाओं  को  दोबारा  शुरू
 किया  जाए  जिससे  विशेषकर  कर्नाठक  के  लोगों  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  उपलब्ध  कराया  जा

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  यह  भी  आग्रह  करू  गा  कि  कर्नाटक  राज्य  सरकार  से  विभिन्न  जल-प्रदाय
 योजनाओं  को  करवाया  जाय  ।  कावेरी  का  तीसरा  चरण  है  ।  इसे  शीघ्रता  से  पूरा  किया
 जाना  बंगलोर  शहर  के  लिए  जल-प्रदाय  योजना  और  मंसर  शहर  तक  इसका  विस्तार

 रने  का  कार्य  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  जिन  नए  स्थानों  पर  विस्तार  किया  गया  है  वहां  पर्याप्त
 जल-प्रदाय  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसका  जनसंख्या  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  अनेक  नहरों  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  का  भी  आग्रह  करूंगा  ।
 ससे  कि  भविष्य  में  इस  समस्या  को  रोका  जा  सके  ।

 इसी  सरह  अनेक  पुरानी  नहरें  हैं  जोकि  एक  समय  पेयजल  की  प्रूति  करती  वर्तमान
 थः  कु  ०७७  ३  ५  न

 जिससे
 हि

 समय  में  मैं  यह  अनुभव  करता  हूँ  कि  इन  नहरों  को  भी  नद्दोकृत  किया  जाना  चाहिए  जिससे  की
 उत्त  लोगों

 को  पर्या  हे
 ला

 नुकसान  उठाना  पड़ा  है  ।

 शहरी  जल-प्रदाय  व्यवस्था  को  युद्ध-स्तर  पर  लिए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  फालतू  ज॑ल
 के  उपयोग  के  लिए  एक  दीर्घावधि  योजना  विशेषकर  बाढ़  के  ये  जाने  की  आवश्यकता

 हि

 ओौद्योगिकीकरण  ने  बहुत  हृद  तक  क्षति  पहुँचाई  है  ओर  अभी  भी  उद्योगों  में  बहुत  अधिक
 मात्रा  में  जल  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।  अतः  उद्योगों  को  नुकसान  पहटुैचाये  बिना  हमें  इस  बात्त

 पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  लोगों  को  पर्याप्त  जल  उपलब्ध  हो  सके  ।
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 ज्जपपिपयया

 श्रीकांत  दत्त  नरसिह  राज

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  भी  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  कृपया  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  की
 आत  करें  क्‍योंकि  अपर्याप्त  वर्षा  होने  का  एक  प्रमुख  कारण  रहा  है  तथा  यह  भमि  कटाव  का  भी
 कारण  है  जिसके  क।रण  अनेक  नदियों  और  बांधों  में  रेज  जम  जाती  है  ।  देश  के  अधिकांश
 भागों  विशेषकर  कर्नाटक  में  इस  कारण  जलस्तर  घटने  लगा  है  ।  मैं  सरकार  से

 अनुरोध  करू  गा  कि  वह  कर्नाटक  में  नदियों  और  तालावों  के  प्रदषण  को  रोकने  का  शीक्र
 करें  मैं  आंशा  करता  हूँ  कि  मैंने  जिन  मुद्दों  का  जिक्र  किया  है  माननीय  मंत्री  महोदय  उन

 पर  ध्यान  देगें  और  हमें  बतायेंगे  कि  इस  सन्दर्भ  में  वे  क्या  उपाय  करेंगे  ।  घन्यचाद  ।

 *श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :  सभापति  स्वतन्त्रता  के  42  वर्षों  बाद

 भी  गांवों  में  रहने  वाले  लोगों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  में  हम  असफल  रहे  हैं  उचित  रूप'से

 जल  के  उपयोग  किये  जाने  में  यह  सरकार  की  असफलता  दर्शाता  अभी  भी  80  प्रतिशत  जल

 बश्खादी  हो  रही  सरकार  के  लिए  अपने  कार्य  निष्पादन  का  उचित  जायजा  करने  का  यही
 समय  ।  सरकार  को  अपनी  नोतियों  में  जो  त्नूटियां  उन्हें  शीत्र  जान  लेने  का  प्रयास

 चाहिए  और  उनमें  सुधार  करने  के  उपाय  करने  चाहिए  ।  राष्ट्र  के  विकास  के  लिए  उचित  जल

 प्रबन्ध  आवश्यक  है  ।

 न  सिर्फ  मनुष्य  के  लिए  बल्कि  प्रत्येक  सजीव  प्राणी  क ेजीवन  के  लिए  जल  अति  आवश्यक
 मनष्य  को  जंल  की  आवश्यकता  होती  मवेशियों  और  अन्य  पश॒यों  को  भी  जल  की  आब

 श्यकता  होती  हैं  एक  रुजीव  प्राणी  के  लिए  यह  प्र।/थभिक  यकता  है  ।  छथि  के  लिए  भी  जल
 समान  रूप  से  अःबश्यक  है  पन-बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  जल  एक  आवश्यक  संघटक  है  ।  इस

 प्रकार  जल॑  का  बहुत  अधिक  महत्त्व  उद्योगों  में  भी जल  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  अतः  मनुष्यों
 और  कृषि  और  उद्योगों  क ेलिए  जल  उपलब्ध  कराना  बहुत  आवश्यक  इसके  लिए
 उचित  जल  अबन्ध  की  आवश्यकता  है  ।  उचित  रूप  से  जल  के  उपयोग  पर  राष्ट्र  का  विकास  बहुत
 अधिक  निर्भर  करता  है  ।

 विंगत  काल  में  जल  के  उचित  उपयोग  के  लिए  डा०  राव  ठथा  कुछ  अन्य  प्रख्यात
 अभियंताओं  ने  अनेक  प्रकार  की  योजनाओं  की  सलाह  दी  है  |  डा०  राव  ने  देश  के  लिए
 एक  गारलैन्ड  नहर  पद्धति  की  सलाह  दी  ....  करीब-करीव  सभी  वर्यत्ति

 से  होने  वाले  लाभ  से  परिचित  हैं  ।  हमारा  देश  बहुत  विशाल  है  ।  जब  कि  देश  के  '
 कुछ

 में  भीषण  बाढ़  आਂ  जाती  है  उस  समय  देश  के  अन्य  भागों  में  भयंकर  सूखा  पड़ता  ;

 संखा  बार-बार  वाली  घटनांए  कुछ  जगहों  पर  बहुत  अधिक  जल  है  और  कुछ
 जल  की  अत्यधिक  कमी  हो  जाती  अतः  इन  प्राकृतिक  विपदाओं  से  देश  की

 डा०  राव  ने  नहर  पद्धतिਂ  के  अन्तगंत  उत्त  टी  भाग  की  नदियों  को  सुदूर  दक्षित
 की  नदियों  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  रखा  है  यदि  इसे  कार्यान्वित  किया  गया  तो  यह  योजना

 देश  के  लिए  एक  वरदान  सिद्ध  होगी  ।  ब्रह्मयुत्र  जैसी  नदियों  पर  हम  नियंत्रग  स्थापित  कर  सकते

 हैं  जिसमें  कि  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़  आने  के  कारण  भारी  नुकसान  होता  हैं  और  इन  नदियों  के  अतिरिक्त
 :  जल  कौः:हम' उन  क्षेत्रों  में  ले  जा  सकते  हैं  जहां  जल  क्रो  कभी  अतः  इस  योजना  से  सम्पूर्ण  देश

 77  5 जेलुगु में  दिये  गये  भाषण  के अग्रजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 को  लाभ  पहुँचेगा  |  लेकिन  अभी  तक  यह  सिर्फ  कागजी  तौर  पर  ही  देश  की  मुख्य
 नदियों  को  जोड़ने  की  योजना  अभी  भी  एक  स्वप्न  ही  है  ।

 आर्ध्र  प्रदेश  सिफ  दो  जिलों  को  पेयजल  से  सम्बन्धित  टेक्नोल

 अन्तगंत  चुना  गया  आन्प्र  प्रदेश  मे ंकम  से  कम  8  जिले  ऐसे  हैं  जहां
 रहा  है  ।  ये  सभी  आठ  जिले  सखे  से  अत्यन्त  पीड़ित  है  ।  इन  सभी  आठ  जिलों  को  इसਂ  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  रखा  जाना  चाहिए  ।  आ«्श्र  प्रदेश  के  व्योपक  रूप  से  नदियों  वाला  राज्य  कहा  है  ।
 लेकिन  त्रासदी  यह  है  कि  यद्यपि  वहाँ  वहुत  नदियाँ  हैं  फिर  भी  वहाँ  निरन्तर  जल  की  कमी  है  ।
 वास्तव  में  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  आन्ध्र  प्रदेश  में  जल  की  अत्यधिक  कमी  है  |  गोदावरी  एक  बहुत
 ही  बडी  नदी  दुर्भाग्यवश  गोदावरी  नदी  के  जल  का  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  की  ओर  से

 गई
 प्रयत्न  नहीं  किया  गया  ।  वेज्ञानिकों  और  अभियन्ताओं  के  मतानुसार  नदी  के  जल  के  अतिरिक्त

 समीपवर्ती  इलाकों  में  बहुत  मात्रा  में  भूमिगत  जल  भी  है  ।  इस  भूमिगत  जल  को  अभी  काम  में
 लाया  जाना  है  ।  इस  क्षेत्र  में  भूमिगत  जल  को  उपयोग  में  लाने  की  प्राथमिक  छलिम्मेवारी  केन्द्र

 सरकार  की  बनती  है  ।  गोदावरी  का  अधिकांग  जल  अभी  समुद्र  में  गिर  कर  बरबाद  हो  रहा  है
 पोलावरम  और  ईच्छमपलनी  नामक  दो  परियोजनाएं  गोदावरी  नदी  पर  इसके  जल  के  बेहतर
 उपयोग  के  लिए  बनाई  गयी  किन्तु  दुर्भाग्य  से  केन्द्र  सरकार  ने  अभी  तक  इन  परियोजनाओं

 को  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ।  गोदावरी  नदी  का  सत्तर  प्रतिशत  से  अधिक  पीनी  समुद्र  में  बेकार  जा
 रहा  है  ।  इन  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  बाद  इस  पानी  का  उपयोग  किया
 है  ।  डुसानिए  मैं  इन  दो  महत्वपर्ण  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  की  मांग  कर

 परिवोजनाजओं  से  न  केवल  आन्ध्र  प्रदेश  वलत्कि  इसके  निकटवर्ती  राज्यों  को  भी  पहुँचेगा
 इसलिए  इन  महत्वपर्ण  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  में  और  अधिक  विलम्ब  नहीं  कि  जाना

 चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजनाओं के
 रूप  में  लेना  चाहिए  तथा  इन्हें  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  सरकार  के  पास  इन  परिवोजबाओं
 को  स्वयं  शुरू  करने  के  लिए  धन  नहीं  है  । छठ

 अब  आवंटित  धन  राशि  का  दो  तिहाई  भाग  केवल  सतही  पानी  पर  खर्च  किया  जा  रहा

 है  ।  यह  उचित  नहीं  है  ।  भूमिगत  जल  स्रोत  का  उपयोग  करने  के  लिए  उपलब्ध  धन  की  मात्रा

 बहुत  कम  है  ।  हम  सब  यह  जानते  हैं  कि  हमारे  पास  अत्यधिक  मात्रा  में  भूमिगत  जल  उपलब्ध  है
 जिसे  अभी  उपयोग  में  लाया  जाना  इसलिए  भूमिगत  जल  को  काम  में  लाने  के  लिए  अधिक

 घन  आवंटित  किया  जाना  चाहिए  |  इस  प्रकार  हम  उन  क्षेत्रों  के  लोगों  की  सहायता  कर  सकते  हैं

 जहां  सतही  पानी  नहीं  है  ।  देश  में  वगर  और  कस्बों  का  तेजी  से  विस्तार  हो  रहा  शहरी  करण

 भी  तेजी  से  हो  रहा  नगर  निगमों  और  पंचायतों  के  पास  लोगों  के  पीने  के

 पानी  की  पू  त  करने  के  लिए  पण्  प्त  धन  नहीं  परिणामस्वरूप  पीने  के  प  की  समस्या

 अधिक  और  अधिक  गंभीर  होती  जा  रही  अतः  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कर  ने  के  लिए  इन

 निगमों  आदि  को  पर्याप्त  धन  आवंटित  किया  जाना  चाहिए  ।  सभी  नगरपालिका  क्षेत्रों  की  जनसंख्या

 स्व॒तस्त्रता  के  समय  इन  क्षेत्रों  की
 जनसंख्यः  से  दोगुनी  और  कहीं  कहीं  तो  तिग्रुनी  हो  गई  पुरानी

 योजनाओं  के  जारी  रहते  बढ़ी  हुई  जनसंख्या  को  पीते  का  पानी  उपलब्ध  कराना  अत्यधिक  कठिन

 कार्य  होता  जा  रहा  इन  योजनाओं  का  तेजी  से  व्स्तार  किए  जाने  की  आवश्यकता  जल

 संसाधन  बहुत  अधिक  हैं  क्रिन्तु  उनके  पास  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  पीने  के  पानी  पूर्ति  करने
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 गोपाल  कृष्ण

 के  लिए  नई  योजना  शुरु  करने  के  लिए  धन  नहीं  हैं  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ
 कि  लग रपालिकाओं  और  पंचायतों  को  उनकी  जनसंख्या  के  अनुसार  पीने  का  पाती  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  कदम  उठाने  हेतु  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराए  ।

 न्‍त  मैं  केन्द्र  सरकार  से  राष्ट्रीय  पेय  जल  वोर्ड  स्थापित  किये  जाने  की  मांग

 करता  हूं  जो  देश  में  हर  व्यक्ति  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  किए  जा  रहे

 विभिन्‍न  क्रिंयाकलापों  पर  ठोक  ढंग  से  निगरानी  रख  सके  और  उनमें  समन्वय  स्थापित  कर  सके  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 ]
 श्री  मोहम्मद  अयूब  खाँ  मोहतरम  चेयरमंन  मैं  भी  पानी  की  समस्या  के स्या

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  राजस्थान  का  पूरा  इलाका  इस  टाइम  पानी  की
 अयंकर  समस्यं  से  जझ  रहा  है  ।  जो  कि  राजस्थान  में  इस  वर्ष  फसल  अच्छी  हुई  कछ  इलाकों
 को  छोडकर  लेकिन  पानी  इतना  नहीं  बरसा  जिससे  जमीन  के  नीचे  पानी  जाता  और  लोगों
 को  पानी  की  समस्या  से  राहत  मिलती  ।  इस  साल  पानी  की  सबसे  ज्यादा  भयंकर  समस्या  राजस्थान

 में  वहां  गांव-गांव  में  पानी  के  लिए  त्राहि-त्र।हि  मची  हुई  है  ।  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  राजस्थान
 के  35  हजार  गांवों  और  201  कस्बों  के  लिए  अगर  अभी  से  कोई  योजना  त॑यार  नहीं  की  गई  और
 जितनी  राशि  की  राजस्थान  सरकार  ने  मांग  की  वह  घनराशि  जल्दी  से  मंजर  नहीं  करके  भेजी
 गई  तो  राजस्थान  के  लोगों  को  एक  भारी  संकट  का  सामना  करना  मेरे  क्षेत्र  झुन्झुन्‌  के  पास
 से  इन्दिरा  गांधी  केनाल  गुजरती  अगर  इस  इन्दिरा  गांधी  कनाल  प्रोजेक्ट  को  भारत  सरकार  अपने

 हाथ  में  नहीं  लेगी  तो  राजस्थान  सरकार  कभी  इसको  पूरा  नहीं  कर  पायेगी  क्‍योंकि  यह  एक  बहुत
 बड़ा  प्रोजेक्ट  ह ैऔर  राजस्थान  सरकार  के  पास  इतने  साधन  नही  है  कि  वह  इसको  अच्छे  ढ़ंग  से

 पूरा  कर  पाये  ।  इन्दिरा  गाँधी  कैनाल  से  पीने  का  पानी  झुन्झुनू  के  लिए  लाया  जा  सकता  है  क्‍योंकि
 खासकर  शुन्झुन्‌  के  इलाके  में  पीने  के  पानी  की  भयंकर  समस्या  हमारे  क्षेत्र  में  कुछ  ऐसे  इलाके

 हैं  जहां  पर  लोग  आठ  और  दस  किलोमीटर  तक  से  पीने  का  पानी  लाते  खारे  पानी
 की  वजह  से  लोगों  को  काफी  दूर  तक  जाना  पड़ता  अगर  इस  नहर  का  पानी  पैयजल  के  लिये
 झन्झन्‌  में  लाया  जाय  तो  वहां  की  समस्या  का  कुछ  समाधान  हो  सकता  वहां  पर  एक  खेतडी
 प्रोजेक्ट  है  जिसमें  ढाई  मिलियन  गेलन  पानी  जमीन  से  खींचकर  इस्तेमाल  किया  जाता  वहां  से
 हरियाणा  कंनाल  13  किलोमीटर  दूरी  पर  है  अगर  उस  कैनाल  से  इस  प्रोजेक्ट  के  लिये  पानी  ले
 लिया  जाय  तो  जो  पानी  जीत  से  खींचा  जःता  वह  बन्द  हो  जायेगा  तो  उससे  यह  फायदा  होगा
 कि  कुओं  का  एज  स्तर  ऊपर  आ  जायेगा  और  लोगों  को  पीने  के  पानी

 में
 कुछ  राहत  मिल  सकेगी  ।

 खेतड़ी  और  उदयपुरवाटी  पहाड़ी  क्षेत्र  वहां  पानी  की  सतह  बहुत  ही  नीचे  चली  गई  है  तथा

 ड्रिलिग  मशीन  की  वहां  बहुत  प्राब्लम  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  होने  की  वजह  से  वहां  पानी  की  बहुत  भयंकर
 समस्या  है  ।  मैं  अनुरोध  करू  गा  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  को  मद्देनजर  रखते  हुए  जल्दी  से  ज  ल्दी  स्कीम
 वहां  बनाई  जाय  और  लोगों  कों  पीने  का  पानी  मुहेया  कराया  जाय  ।  यह  तभी  हो  सकेगा  जब  वहां
 पर  इंदिरा  गांधी  कैनाल  का  पानी  पहुँचे  ।  मेरे  इलाके  में  ड्लिग  मशीन  जल्दी  से  जल्दी  पहुँचाई
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 तक  लोयों  को  तुवित्वा  हो  उत्तर  इलाके  में  कुछ  लोगों  ने  द्‌यबवल  के  लिये  मौटर  लगा  रखी
 जित  स्थानों  पर  मोटर  लगी  हुई  है  और  वहां  फ्नैंट  रेट  चार  हजा  र  रुपये  है  ।  वह  फ्लंट  रेट  चार

 हजार  रुपये  पे  करता  लेकित  क॒  वें  से  वह  तिर्फ  दो-तीन  घंटे  मुश्किल  से  पानी  ले  पाता  इसमें
 संशोधन  होना  चाहिये  कि  जितनी  वह  मोटर  इस्तेमाल  करता  उतना  ही  फ्लैट  रेट  उससे  लिया
 जाए  |  हमारे  इलाके  में  जो  नीचे  जमीन  का  पानी  उसका  भी  सर्वे  होना  चाहिए  कि  किस  तरह  से
 वहा  लीकेज  हो  रही  है  ।  टैक्‍्नोल।जी  मशीभ  वाले  कहते  हैं  कि  यहां  पानी  का  बहाव  किसी  दसरे  रुप
 में

 हो  रहा  भी  सर्वे  कराया  जहां  पर  भूमि  के  नीचे  पानी  की  सतह  वहां
 पात.ल  तोड़  कुर्वे  बनवाये  ततकि  लोगों  को  पःनी  मिल  राजस्थान  में  पःनी  की  बहुत
 ग़म्भी  र  समस्या  है  |  राजस्थान  का  मूलघन  पशुधन  यदि  यह  पश्‌धन  भी  खारा  पानी  पीता  तो

 उसको  होता  है  |  पानी  की  भयंकर  समस्या  खास  कर  मेरे  क्षेत्र  झन्‍्मन  में  बहुत  है  ।
 चिड़ावा  और  उदयपुरवाटी  में  एक  ड;।क॑  जोन  भोषित  किया  हुआ  यानि  भूमि  के  नीचे  पानी  नहीं

 लेकित  वास्तव  में  वहां  पाती  मौजूद  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  उतको  क्‌  वा  खोदने  की  सुविधा  मिलनी
 चाहिए  ।  ये  लोग  उससे  वंचित  है  |  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  उसको  डाक  जोन  से  मुक्त  किया
 ताकि  वहां  के  किसानों  को  क॒वां  खोदने  के  लिए  सरकार  तरफ  से  सहायता  मिल  सके  ।  पानी  के
 रखरखाब  के  लिए  जगह-जगह  टाके  और  ऐसे  बांध  होने  जिससे  बरसात  का  पानी  रुक
 सके  ।  खासकर  उदयप्रवाटी  और  खेतड़ी  के  इलाकों  जो  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  नालों  के  ऊपर  बांध
 ब्रन,ने  की  स्वीकृति  मिलनी  तो  वहां  पानी  का  स्तर  ऊपर  आ  सकता  मेरे  इलाके  में
 बागौली  एक  गांव  है  वहां  फोरैस्ट  की  जमीन  होने  से  मिट॒टी  का  बांध  नहीं  बंध  पाता  उस  बांध

 ग॒  बनने  से  हु  दमी  वहां  पानी  की  प्यास  से  तड़प  रहे  अगर  वहां  इसकी  स्वीकृति
 मिल  जाती  तो  लोतों  के  पानी  की  समस्या  हल  हो  सकती  है  और  कुछ  काश्त  के  लिये  भी  पानी

 मिल  सकता  है  ।  मेरः  आग्रह  होगा  कि  इंदिरा  गांधी  कनाल  कौ  भारत  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  और

 रु  नस्थान  सरकार  ने  जो  130  करोड़  रुपये  की  मांग  की  उसके  लिये  जल्दी  से  जल्दी  स्वीकृति

 दिलाई  45-55  करोड़  रुपया  शहरी  प.नी  की  समस्या  के  लिये  और  75  करोड़  रुपया

 ग्रामीय  क्षेत्र  की  पानी  की  समस्या  के  लिये  मांगा  गया  उसको  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  किया  जाये  ।

 एक  सर्वे  टीम  के  द्वारा  जो  रिपोर्ट  आपके  पास  पहुंची  उसका  भी  बन्दोबस्त  ताकि  राजस्थान

 के  लोगों  को  पानी  की  भयंकर  समस्या  से  बचाये  जा  सके  !

 के

 हमःरा  राजस्थान  भयंकर  अकाल  की  लपेट  में  आया  हुआ
 है  ।  राजस्थान  की  जनता  कभी

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  के  इस  एहसान  को  नहीं  भूलेगी  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उतनी  राशि

 राजस्थान  को  दी  जितनी  की  पिछले  40  सालों  में  भी  खर्च  नहीं  हुई  ।  इस  कारण  राजस्थान  का

 पशुधन  भी  बच  सका  यदि  इस  समय  पानी  की  समस्या  १र  ध्यान  नहीं  तो  हमारे  यहां  एक

 बहुत  बड़ा  संकट  पैदा  हो  जायेगा  और  उस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिये  राजस्थान  सरकार  ने

 जो  भांग  की  उसको  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  फिया  जाये  ।  मेरे  इलाके  में  भी  पेयजल  कौ  समस्या

 पीने  के  लिये  या  कृषि  के  लिये  झुझुन्‌  क्षेत्र  को  पानी  इंदिरा  गांधी  क॑नाल  से  तो  अच्छा

 रहेगा  ।  राजस्थान  के  और  क्षेत्र  जैसे  वाड़मेर  और  जैसलमेर  उसमें  भी  पानी  की  बहुत  भयंकर

 समस्या  है  ।  हर  जिले  में  यदि  प्लान  के  मुताविक  काम  नहीं  तो  वहां  का  पशुघन  भी  पानी
 की  समस्या  से  परेशान  हो  जायेगा  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  आप  इस  ओर  ध्य,ग

 ताकि  वहां  की  पानी  की  समस्या  का  समाधान
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 मोहम्मद  अयूव

 इतर  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने

 मुझे  बोलने  के  लिये  समय  दिया  ।

 ]
 श्री  संफूददोन  चौधरी  :  देश  के  अनेक  भागों  में  पीने  के पानी  की  कमी  के

 कारण  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  यदि  आप  विभिन्न  समाचार  पत्रों  में  छपे  समाचारों  को
 देखे  तो  स्थिति  संकटयूर्ण  लगती  मेरे  पास  8  1989  का  हिन्दुस्तान  टाइम्स  समाचार  पत्र
 है  |  उन्होंने  यह  खबर  दी  है  कि  कितने  राज्यों  में  संकट  की  स्थिति  बहुत  अधिक  गम्भीर  हो  गई  है  ।
 तममिलनाड  उनमें  से  एक  राज्य  राज्य  के  अनेक  भागों  में  पीते  के  पानी  का  अत्यधिक  अभाव  है  ।
 उतका  कहना  है  कि  सामान्य  से  भी  अर्थात  3  प्रतिशत  वर्षा  होने  के  करण  भूमि  का  जल  स्तर
 काफी  नीचे  चला  गया  है  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  मद्रास  और  मदुरे  शहर  में  पानी  की
 एक  दिन  छोड़कर  की  जाती  है  न  कि  प्रतिदिन  या  सारे  दित  के  ऐसा  अनेक  वर्षो  से  होता
 आ  रहा  यह  वारहमासी  समस्या  है  पिछले  वर्षों  में  कोई  हल  नहीं  खोजा  जा  सका  है  ।

 उड़ीसा  के  बरे  में  भी  समाचार  है  ।  सम्पूर्ण  उड़ीता  में  सखे  जैसी  स्थिति
 काला  क्योंज  और  फलवानी  जिले  प्रभावित  हुए
 है  ।  वहां  पानी  नहीं  है  ।  नदी  नालों  में  पानी  नहीं  तालाबों  में  पानी  नहीं  है  ।  नलकपों  से  पानी
 इसलिए  नहीं  मिल  सकता  क्‍योंकि  जल  स्तर  नीचे  चला  गया  सभी  नगर  कसवे  प्रभावित

 लोग  अत्यधिक  गम्भीर  हालत  में  जी  रहे  हैं

 बिहारे  में  भी  स्थिति  का  अन्दाजा  इस  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  राज्य  की  राजधानी
 पटता  में  भी  पानी  का  संकट  है  सत्रों  के  अनुसार  840  लाख  गलन  पानी
 आवश्यकता  होने  पर  केवल  350  लाख  गेलन  की  पूर्ति  हुई  है  ।  रिपोर्ट  में

 और  पूणिया  जिलों  में  पानी  की  वहुत  अधिक  कमी  है  ।

 केरल  में  भी  संकट  है  !  लगातार  तीन  वर्षो  से  वहां  वर्षा  नहीं  हो  रही  है  और  लोगों  को
 कष्ट  हो  रहा  है  ।  राजस्थान  के  बरे  में  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  ही
 है  ।  राजस्थान  में  भी  यह  बारहमासी  समस्या  है  ।  जब  माचसून  न  आए  तो  लोगों  की  पीने  के  पानी
 की  न्यूनतम  आवश्यकता  प्री  करने  के  लिए  हमने  पहले  क्या-क्या  कदम  उठाये  मैं  ऐसा

 दूगा  जहां  सरकार  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  और  लोगों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध
 के  लिए  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकती  है  |  मानसून  न  आने  पर  भी  हमें  कुछ  करना  वनों  की
 कटाई  के  क:र7  ऐसा  होता  है  |  हमें  वनों  की  कटाई  नहीं  करनी  चाहिए  ।  आप  लोगों  का
 रोपण  के  लिए  कंसे  प्रेरित  करेंगे  ?  ऐसी  अनेक  योजनाएं  किन्तु  उन्हें  ईमानदारी  से  लागू  नहीं
 किया  जा  रहा  जब  हम  देश  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  जाते  हैं  तो  हम  पाते  हैं  कि  रोपे
 गए  अनेक  वृक्ष  सूथ  चुके

 हैं  और  अनेक  पत्त  सूख  चुके  हैं  ।  उनमें  जीवन  नहीं  है  यह  तो  मौत  का
 संकेत  है  ।  ऐनी  बातें  क्‍यों  हो  रही  है  ?  उत  वृक्षों  और  पौधों  को  किसने  लगाया  था  ?  वे  कौन  से
 प्राधिकारी और  एजेंसियों  हैं  जिन्हें  इनमें  पाती  देने  का  कार्य  करना  हैं

 ?  अप  कम  से  कम  कुछ  भागों
 में  तो  पानी  दे  सकते  किन्तु  वृक्षों  की  देखभाल  क  रने  वाल  कोई  नहीं  है  औौए  वे  इस  प्रकार  की
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 लापरवाही  के  कारण  सूख  जाते  हैं  ।  पर्यावरण  के  विदय  में  कंम  चिन्ता  कल्चर
 की  कमी  के  कारण  भी  हम  कभी-कभी  अपनी  ही  गलतियों  से  दख  पाते

 उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  भी  रिपोर्ट  कानपुर  को  प्रतिदिन  सिर्फ  270
 मिलियन  लीटेर

 ग़ानी  दिया  जा  स्हा  है  जिससे  मजबरन  लोगों  को  उस  पानी  का  उपयोग  करना  पड़  रहा  है  जो
 पीने  योग्य  नहीं

 है  ।  हिमाचल  नागालैंड  और  कुछ  अस्य  राज्य  भी  इससे  प्रभावित  हुए  हैं  ।
 मुझे  रिपोर्ट  मिली  है  कि  मेरे  राज्य  पश्चिम  बंगाल  में  भी  इस  वर्ष  अधिकतर  जिलों  में  पानी  की
 भयंकर  कमी  कुछ  जिलों  में  90  प्रतिशत  तक  वर्षा  की  कमी  अनेक  स्थानों  पर  जल-स्तर
 अपने  सामान्य  स्तर  से  20  फीट  नीचे  पहुँच  गया  है  ।  पानी  की  कमी  से  सर्वाधिक  प्रभावित  जिले

 पश्चिमी  हुगली
 एवं  उत्तरी  बंगाल  हैं  ।

 1,471  |  गाँवों  अथवा  196  ब्लाकों  में  120  लाख  32  नगर  पालिकायें  और  चार
 अधिसूचित  क्षेत्र  पानी  की  कमी  से  बुरी  तरह  प्रभावित  हैं  ।  रबी  की  फसल  पानी  की  कमी  के  कारण

 तरह  नष्ट  हो  गई  हमें  वहां  के  राज्य  सरकार  में  विश्वास  है  ।  उन्होंने  इस  मामले  को  बहुत
 त्रीरता  से  लिया  राज्य  सरकार के  मंत्री  गाँवों  में  जा  रहे  हैं  ।  प्रशासन  को  इसके  लिए  तैयार

 किया  गया  है  ।  वहां  एक  पंचायत  है  तथा  वह  भी  पेयजल  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  में  कायरत
 है  ।  जिन  स्थानों  पर  सामान्य  नलकप  नहीं  है  वहां  सरकार  यह  योजना  बना  रही  है  कि  वहां  किस
 प्रकार  से  कुर्य  खोदे  जायें  जिससे  पानी  प्राप्त  हो  सके  तथा  सरकार  ने  इसके  लिए  धन  आवंटित
 किया  मुझे  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  पीने  योग्य  पानी  के  संसाधनों  के  संवर्धन  के  लिए  11  करोड़
 रुपये  दिये  जा  रहे  मुख्यमन्त्री  जी  ने  50  लाख  रु०  मंजूर  किए  कुछ  और  राशि  भी  दी  गंई
 है  ।  यह  कोई  राजनैतिक  प्रश्न  नहीं  है  ।  वे  चाहते  हैं  कि  इस  संकट  का  सामना  करने  में  केन्द्रीय

 उनकी  मदद  करे  और  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  किया  है  कि  वह  उनकी  11.87

 करोड  रु०  की  सीमान्त  घनराशि  जारी  करे  |  यह  बात  इंस्तानियत  से  जड़ी  हुई  है  इसमें  कोई

 निरति  शामिल  नहीं  है  ।  राज्यसभा  और  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  को  ही  यह  देखना  चाहिए  कि  इस

 विशेष  परिस्थित  में  वह  लोगों  का  साथ  किस  प्रकार  दे  सकते  हैं  ।  बहुत  से  क्षेत्रों  में  प  नी  की
 अत्यधिक  कमी  हो  सकती  है  और  वहां  पर  गहरे  नलकप  लगाकर  भी  पानी  नहीं  मिल

 ऐसे  स्थानों  पर  आपको  इस  समस्या  को  अलग  ढंत  से  हल  करना  होगा  ।  ऐसे  भी  क्षेत्र  हो  सकते  हैं
 रे

 नलकृप  बओोदकर  पाती  प्राप्त  किया  जा  है  |  लेकिन  यहां  वैसे  की  ब।त  आतोी जहां  गहरे

 क्या  कोई  ऐसी  योजना  है  ।  जिसके  द्वारा  हम  त्रन्त  यह  पता  लगा  सकें  कि  यहां  पर  पानी  की

 अत्यधिक  कमी  होगी  और  क्या  यहां  पर  नलकपों  से  समस्या  हल  हो  सकती  इस  श्थिति  से

 निपटने  के  लिए  हमें  कुछ  राशि  स्वीकृत  करनी  चाहिए  ।

 हम  कई  कारण  स  पानी  क॑  मना  कर  रहे  हैं  और  हैर  किसी  ने  इसका
 उल्लेख  किया  है  |  हमारा

 75  प्रतिशत  पानी  बह  जाता  है  ।  हम  इसका  उपयोग  नहीं  कर

 हम  इसका  उपयोग  सही  तरह  से  क्‍यों  नहीं  कर  पते  ।  इसका  उपयोग  करने  के  लिए  हम  किस

 प्रकार  अपनी  क्षमता  को  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  प्रश्वीनकाल  में  लगभग  हजार  बबं॑  पहले
 हमारे  देश  में  एक  प्रणाली  थी  जिसके  अन्तर्गत  प्रत्येक  दांव  में  पीने  और  खेती  करने  के  लिए  टंकियाँ

 )05



 नियम  193  के  अधीन  चर्चाए  12  1989

 सैफुहीन
 बनायी  जाती  थी  अब  वह  समाप्त  हो  गई  है  ।  अब  हम  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  जवाहर  रोजगार  योजना  आदि  योजनाओं  की
 वात  करते  मैं  यह  जानना  चाहता  हं  कि  कितने  गाँवों  में  नये  तालाब  खोदे  गये  है  ।  हमारे  देश

 कितने  गाँवों  में  पुराने  तालाबों  को  गहरा  किया  गया  है  |  यह  अत्यधिक  जीवन्त  प्रश्न  इन

 तालाबों  से  न  केवल  पीने  योग्य  पानी  और  सिंचाई  के  लिए  पानी  प्राप्त  होता  है  बल्कि  इनसे
 आशिक  सक्रियता  में  भी  मदद  मिलती  है  हम  वहाँ  पर  मछली  पालन  शुरू  कर  सकते  है  ।  कुछेक
 बेरोजगार  व्यक्ति  रोजगार  प्राप्त  कर  सकते  हैं  |  मुझे  यह  जानकर  बहुत  दुख  होता  है  कि  अनेक
 स्थानों  में  तालाबों  की  गहराई  कम  हो  गई  हैं  ।  गर्मी  की  शुरूआत  में  ही  वे  सूख  जाते  हैं  ।  यहां  हमें
 एक  तरह'से  प्रोत्साहन  की  आवश्यकता  है  ।  यह  अत्यधिक  महत्वतृर्ण  इस  कार्य  में  पंचायत
 महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  सकती  है  । 5

 ु  |  में  सिंचाई  के  लिये  हमारे  यहाँ  नहर  प्रणाली  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  विशेषज्ञों  ने  यह  सुझाव  दिये  हैं  कि  जल  प्रबन्ध  के  इस  दृष्टिकोण  को  बदलना  होगा  ।
 कतिपय  क्षेत्रों  में  हमें  अलग  प्रकार  की  सिचाई-व्यवस्था  जैसे  फुहारे  से  सिंचाई  की  व्यवस्था  स्थापित
 करनी  होगी  जिससे  कि  पानी  के  अपव्यय  को  जा  सके  ।  हमारी  जनता  को  पानी  का  किफायत
 से  उपयोग  करने  की  आदत  डालनी  होगी  ।

 जब  हम  पाते  हैं  कि  देश  का  काफी  बड़ा  हिस्सा  पेयजल  की  कमी  से  पीड़ित  है  तब  हमें  यह
 सोचना  पड़ता  है  कि  तरह  हम  अपने  लोगों  में  पानी  के  झावधानी-पर्वक  उपयोग  और  उसे
 बेकार  न  जाने  देने  की  अ।दत  डालें  |  हमें  इन  सभी  प्रक्रियाओं  छा  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  क़रना

 ग्रीगा  और  देखता  होगा  कि  स्थिति  का  समता  कैसे  किया  जाये  ।

 प्रशासन  की  भी  कई  असफलतायें  रही  है  ।  कई  परिदोजन;यें  हाथ  में  ली  गई  ।  यह
 सब  समयबद्ध  परियोजनःयें  है लेकिन  यह  कभी  समय  पर  पूरी  नहीं  हुई  |  इनमें  देरियां  हुई  है  ।  इन
 परियोजनाओ  का  इस्तेमाल  पेयजल  उपलब्ध  कराने  में  भी  हो  सकता  है  ।  लेकिन  यह  कभी  समय  पर

 पूरी  नहीं  हुई  ।  यह  घन  का  भारी  उपयोग  10-12  साल  बेकार  जाने  दिये  गये  ।  लोग  अभी  भी

 तुकलींफें  उठा  रदे  मन्त्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  कितनी  परियोजनाएं  समय  पर  पूरी  नहीं
 हुई  ।  मेरे  से  पहले  राजस्थान  से  माननीय  सदस्य  इंदिरा  गांधी  नहर  के  बरे  में  बोलेथे  ।  क्या  हम
 सब  चाहते  हैं  कि  नहर  का  काम  जल्दी  पूराਂ  हो  ?  राजस्थान  पानी  की  कमी  वाला  राज्य  जाना  जाता
 है  |

 इंदिरा  गाँधी  नहर  के  पूरा  होने  से  उन्हें  काफी  मदद  यह  हर  कोई  जानता  हम

 इसमें  क्या  तेजी  दिखा  रहे  हैं  ?  हमें  यह  देखता  चाहिए  कि  यह  परियोजना  समय  पर  पूरा  हो  ।

 मैं  कहूंगा  कि  हंम  न  केवल  वर्षा  समय  पर  न  आने  के  कारण  पानी  की  कमी  महसूस
 करते  हैं  अपितु  इसके  अन्य  कारण  भी  हमने  पिछले  वर्ष  काफी  हानि  भी  1966  से
 1988  तक  छह  वार  भयंकर  सखा  पड़ा  कुछ  राज्यों  में  सूखा  तीन  साल  लगातार  पड़ता  रहा  ।

 लेकिन  कुछ  समय  बाद  बा  भी  हो  जःती  है  लेकिन  किस  तरह  का  जल  प्रबन्ध  हो  कि  हम

 स्थिति  का  सामना  कर  सर्क  ?  किस  तरह  की  आकस्मिक  योजनाएं  बनाई  जायें  जिससे  जब  बर्षा  हो
 तो  पर्याप्त  मात्रा  में  जल  का  भंडारण  हो  सकें  ?  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पहलू  है  हमारे  विशेषज्ञों  न ेकई

 सुझाव  दिये  हैं  जैसे  गंगा  को  द्रह्मउुत्न  से  जोड़ना  |  मैं  नहीं  जानता  कि  इन  सुझावों  के  बारे  में  क्या
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 हुआ  ।  इस  बारे  में  किसी  ने  कुछ  नहीं  सुना  ।  उत्तर  और  दक्षिण  नदियों  को  जोड़ने  के  बारे  में
 कई  सुझाव  हैं  ।  संसाधनों  का  भी  प्रश्न  है  ।  लेकिन  हमें  संसाधन  जुटाने  होंगे  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण है  आजादी  के  42  सालों  बाद  लोगों  को  पेयजल  नहीं  तो  1990  में  सब  को  अच्छे  पेयजल
 देने  की  तो  बात  ही  क्‍या  है  ।  हम  इन  सब  सुविधाओं  को  लोगों  तक  पहुंचाने  का  दावा  कंसे  कर  सकते
 हैं  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिये  गये  आकड़ों  में  नहीं  जाना  चाहता  हूँ  ।  कितने  गाँव  समस्य  ग्रस्त
 गाँव  है  ?  कितने  गाँवों  के  पास  पेयजल  के  स्रोत  नहीं  यह  बताया  गया  हैं  कि  1,50,000  गाँव
 ऐसे  हैं  जहां  लोगों  को  पेयजल  के  लिए  13  किलोमीटर  से  भी  दूर  जाना  पड़ता  हमें  यह  जानना
 चाहिए  कि  लोग  किस  तरह  पानी  के  लिए  तरस  रहे  हैं  ।  पानी  के  बगर  कंसे  काम  चल  पायेगा
 वरों  की  बात  तो  अभी  छोड़  ही  दीजिये  ।  जब  पानी  नहीं  होता  तो  वह  मर  जाते  हैं  ।  अब  भी  लोग
 विषाक्त  और  दषित  जल  ले  रहे  ये  महत्वपर्ण  मसले  है  |  कुछ  वंज्ञानिक  पहलओं  के  बारे  में  भी
 बताया  गया  है  |  यह  उन्होंने  शायद  तमिलनाडु  और  राजस्थान  के  बारे  में  कहा  हमारा  जल
 प्रोद्योगिकी  मिशन  है  ।  टेलिविजन  पर  तो  यह  जीवंत  दिखता  खारेपन  को  दूर  करने  का  प्रश्न

 भी  बहुत  महत्वपूर्ण  इस  देश  में  किस  तरह  का  अनुसंधान  किया  जा  रहा  है  ?  आप  इसे  सस्ता
 कैसे  बतायेंगे  ?  हमें  बताया  गया  है  कि  पानी  से  नमक  निकालकर  काफी  मात्रा  में  समुद्री  जल  का
 इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।  इस  बारे  में  मुझे  ज्ञान  नहीं  कई  अन्य  राष्ट्र  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।

 प्रौद्योगिकी  का  मतलब  क्‍या  है  ?  इसे  कंसे  सस्ता  किया  जाये
 ?

 हमें  प्रौद्योगिकी  के  नबीनीकरण  की

 आवश्यकता  है  ।  यदि  ऐसी  आवश्यकता  है  तो  आप  ऐसा  कंसे  करेंगे  ?  हमें  इस  पहल्‌  पर  गम्भी  रता
 से  विचार  करना  चाहिए  ।  कई  क्षेत्रों  मे ंकुछ  पहूल  करने  से  और  ज्यादः  प्रावधान  करने  से  पेयजल

 की  कमी  को  दर  किया  जा  सकता  है  और  इस  ओर  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 अगर  हम  इस  से  ऊबरना  चाहते  है  तो  ठोस  और  दीधेकालीन  योजना  बनाने  की  अवश्यकता
 जल  प्रौद्योगिकी  मिशन के  प्रति  मेरी  कोई  दुर्भावना  नहीं  मैं  उसको  सफलता  की  और  सही

 दिशा  में  काम  करके  लोगों  को  पेयजल  की  पूर्ति  करने  में  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।  हमारी

 भकामनायें  उनके  साथ  हैं  ?  लेकिन  फिर  प्रश्न  पह  है  कि  कई  क्षेत्रों  विशेषकर  वानिकीकरण  के

 प्षेत्र  लोगों  क ेसहयोग  की  भी  आवश्यकता  है  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  मेरा  ऐसा  विश्वास  है

 कि  आज  जो  यह  आपात  स्थिति  उभरी  ऐसी  भी  राज्य  सरकारें  हैं  जो  स्थिति  का  सामना  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहीं  है  ।  वे  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  की  मांग  कर  सकती  हैं  ।  आपको  उनकी

 सहायता  करने  से  पीछे  नहीं  हटना  चाहिए  ।

 थ्रो  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  हमें  एक  स्थाई  पेयजल  बोर्ड  का  गठन  करना  चाहिए

 य  प्रयजल थ्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  अय्यपू  जी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हमें  एक  स्थाई  रा
 ।

 बोर्ड  की  स्थापना  करनी  चाहिए  |  यह  एक  बहुत  ही  अच्छा  सुझाव  शःयद  वह  इसे  जल
 प्रौद्यो

 गिकी  मिशन  के  साथ  जोड़  सके  ।  यह  बहुत  ही  अच्छा  सुझाव  है  हम  ऐसे  सुझाव
 के  बारे  में  सोच

 सकते  हैं|  लेकिन  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  हमें  अपने  संसाधनों  का  उपयोग  प्रभावी  ढंग  से  करना  होगा  ।

 थे  जहाँ  पेयजल  की  समस्या  क्या  आप  समझते  हैं  कि  किस
 तरह

 अंथब्यवस्था  को  नुकसान

 पहुँचता  है  ?  किस  तरह  कृषि  की  हानि  होती  है  ?  आप  सिंचाई
 को

 दो
 रहने  ही  दीजिए

 ।
 फसलों

 को  हानि  होती
 है  ।  उसका  असर  प्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  भी  होता  है  और  आखिर  में  पूरी

 व्यवस्था  लड़खड़ा  जायेगी  ।  जब  हम  पेयजल  के
 बात  करते

 तो  हम  केवल  पेयजल  की  ही  नहीं

 परन्तु  अथंव्यवस्था  के  महत्वपू  ई  प्रश्न  की  बात  करते  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों
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 सैफुद्दीन  न

 की  मदद  से  हमर  कुछ  ऐसे  कदम  उठायेंगे  जिससे  स्थिति'से  निबटने  में-और  इस  समस्या  जो  हमारे
 राष्ट्र  में उभरी  सुलझा  पाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 |

 क्रो  चन्दुलाल  चन्द्राकर  :  सभापति  समूचे  देश  में  पीने  के  पानी  की  समस्या
 बिकराल  रूप  धारण  करती  जा  रही  है  ।  पच्चीस-तीस  साल  पहले  जितना  पानी  हमारे  देश  में
 गिरता  था  वहू  अब  धीरे-धीरे  बहुत  कम  होता  जा  रहा  है  ।  कई  क्षेत्रों  में  तो  कई  साल  से  बारिश

 नहीं  हुई  है  या  हुई  भी  है  तो  बहुत  कम  हुई  है  ।  इसके  कारण  से  देश  में  जहां  30-35  साल  पहले

 ट्यूबेल  नहीं  थे  या  हैंडपम्प़  नहीं  थे  वहां  अब  नलकूप  या  ट्यूबबंल  30-35  साल  के  अन्दर

 हमारे  देश  के  अन्दर  35  लाख  से  भी  अधिक  हो  गये  हैं  और  करीब  50  लाख  से  अधिक  हैण्डपम्प
 और  कुएਂ  हो  गये  हैं  ।  इस  तरह  से  हम  पहले  बारिश  के  पानी  पर  निर्भर  करते  थे  और  अब  हस

 भूमिगत  पानी  पर  अधिक  निभंर  करने  लगे  इसकी  एक  वजह  यह  भी  है  कि  हमारे  देश  को

 चाहे  बड़ी  नदी  चाहे  मध्यम  नदी  हो  या  छोटी  नदी  हो  उसमें  इतना  खोड़े-पत्थर

 इकटठ  हो  गये  हैं  कि  पहले  हमारे  देश  की  नदियों  की  गहराई  वह  गहराई  खत्म  होती  जा  रही
 है  ।  उदाहरण  के  लिए  दिल्ली  में  यमुना  नदी  1950  में  जितनी  गहरी  थी  वह  30-40  साल  के
 अन्दर  12-14  फीट  रोड़े  पत्थरों  और  मिट्टी  से  भर  गई  है  और  पानी  के  रुकने  की  क्षमता  कम  हो
 गई  है  ।  हम  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  हुर  साल  पानी  कम  गिर  रहा  है  और  चू  कि

 हमारे  जंगल  बहुत  तेजी  से  कट  रहे  हैं  इसलिए  हो  सकता  है  कि  पानी  और  भी  कम  भिरे  ।  जो  भिरता
 भी  है  तीन  चार  दिन  में  बहुत  बारिश  हो  जाती  है  और  फिर  महीनों  तक  बारिश  नहीं  होती

 समय  पर  बारिश  नहीं  होती  है  ।  मैं  समझता  हूं  इसका  एक  ही  हल  है  और  आ।प  दुनिया  धैं  घूम  कर  देख

 एक  ही  हल  नजर  आयेगा  ।  आप  अकफरीका  में  चले  जहूं-जहां  अंश्रेजों  का  राज  था  वहां-वहां
 उन  लोगों  ने  बांध  बनाये  और  जहां-जहां  फ्रांसिसियों  का  राज  था  उन  लोगों  ने  वहां  बांध  नहीं  बनाये

 उन्होंने  वहां  पर  जिसको  हम  स्टमडडम  कहते  हैं  उसको  उन्होंने  नाम  देकर  आमतौर  पर  रेपिब
 बने  होते  हैं  उदाहरण  के  लिए  आप  कांगों  नदी  को  ले  लीजिए  जो  बहां  5  देशों  से  होकर  बहती  है  ।
 उस  अकेली  कांगो  नदी  पर  ही  40  से  अधिक  रेपिडस  बने  जिन्हें  मैंने  स्वयं  देखा  है  और  जिन्हें  हम
 स्टॉक  डेम  कहते  हैं।आज  हमारे  देश  में  भी  फ्रांसिसी  तरीके  के  उन  रेपिड्स  को  वनाने  की
 आवश्यकता  जिन्हें  हम  स्टॉक  डम  कहते  देश  भर  में  जितनी  नदियां  सब  पर  बांघ॑  यदि
 बनाये  जायें  तो  मैं  समझता  हूँ  काफी  कठिनाइयां  धन  भी  बहुत  उपयोग  तो

 होता  ही  लेकिन  उप्के  साथ  साथ  लाखों  गरीब  लोगों  और  किसानों  को  उनकी  रोजी  रोटी
 और  घर  से  उजाड़  दिया  जाता  है  ।  हम  कहते  जरूर  है  कि  उन्हें  कहीं  बसाया  जायेगा  हम  उन्हें
 पैसा  घन  जमीन  लेकिन  सभापति  मैंने  कई  जगह  देखा  भाखड़ा  डेम  से  लेकर
 हमारे  गांव  तक  मैं  छोटी  छोटी  नदियों  पर  जितने  डम  बने  कहीं  उन्हें  बसाया  नहीं  बल्कि
 भगा  दिया  जाता  है  ।  उच  आउस्टीज  की  समस्याओं  को  कोई  समझता  नहीं  ।  इस  समस्या  से  बचने
 का  एकमात्र  यही  उपाय  है  कि  हम  अधिक  से  अधिक  स्टाक  डम  बनायें  ।  स्ट.क॒  डम  उसी  आधघ्तार

 पर  बनाये  जैसे  कांगो  नदी  पर  बने  वड़ी  नदियों  पर  स्टाक  पर  बनाने  में  तो  काफी
 खर्चा  दूसरी  छोटी-छोटी  नदियों  किसी  पर  5  किसी  पर  4  किसी  पर
 3  करोड़  रुपया  खर्च  आने  की  सम्भावना  लेकिन  वह  वांध  बताने  से  सस्ता  पड़ेगा  ।  एक-एक
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 नदी  पर  आप  25-30  या  40  स्टाक  डेम  तक  बना  सकते  हैं  ।  उससे  पहली  बात  तो  यह  है  कि
 पानी  का  स्तर  जो  तेजी  नीचे  जा  रहा  वह  रूक  सकेगा  बल्कि  धीरे-धीरे  वह  स्तर  ऊपर  भी
 आने  दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारी  नदियों  में  कटाव  के  भू-संरक्षण  के  कारब  रेत

 क  रोड़  बहुत  आ  रहे  उन्हें  हटाने  क ेलिए  आवश्यक  है  फि  हम  ड्रेब्स्स
 परिशन  आफ  इण्डिया  नाम  की  संस्था  जेसे  नदियों  की  खुदाई  के  स्वेज  नहर  की

 खुदाई  के  लिये  बनी  वंसी  ही  संस्थायें  हमें  बंगाल  के  बंन्दरगाहों  और  कलकत्ता  के  बंदरगाहों  के
 लिये  बनाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  उन  नदियों  की  बराबर  खुदाई  की  जाती  रहे  और  उनमें  रेत
 पत्थर  कंकड़  आदि  इकट्ठा  न  होने  पाये  ।  अतः  केन्द्रीय  सरकार  को  देश  की  हर  बड़ी  नदी  पर
 स्टाक  डंमभ  बनाने  का  काम  अपने  हाथ  में  लेना  मैं  जानता  हूं  कि  ड्रजर  कार्पोरेशन  आफ
 इण्डिया  के  गठन  में  कई  हजार  करोड़  रुपया  खर्च  आने  की  संभावना  यह  काम  बड़ा  मुश्किल  भी
 होता  लेकिन  फिर  भी  हर  साल  अकाल  पड़ने  पर  पीने  के  पानी  के  राहत  कामों  के  सारे
 देश  में  जितना  पेसा  खर्च  करते  उससे  यह्‌  कम  महंगा  पड़  गा  और  साथ  साथ  लोगों  को  कठिनाई
 भी  नहीं  होगी  ।  उदाहरण  के  लिये  पिछले  वर्ष  हमारे  देश  में  शताब्दी  का  सबसे  भयंकर  अकाल
 इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  दूरदर्शिता  से  काम  लेते  हुए  हर  राज्य
 को  अधिक  से  अधिक  पंसा  उपलब्ध  चाहे  वह  राजस्थान  ग्रुजरात  आन्ध्र  प्रदेश

 कर्नाटक  हो  जहां  जहां  भी  आवश्यकता  महसूस  की  हर  जगह  उन्होंने  काफी  पसा
 मैं  सही  फीगर्स  तो  नहीं  बता  परन्तु  मेरे  अन्दाज  के  अनुसार  5  हजार  करोड़  रुपया  पिछले
 वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  राहत  कार्यो  के  लिए  देना  उप्तसे  ही  हम  लोगों  को  अकाल  की  विभीषिका
 से  वचाने  में  सफल  हो  हमने  किती  को  भूख  से  मरने  नहीं  दिया  ।  जब  एक॑  साल  में  हम  5

 हजार  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैँ  तो  एक  हजार  करोड़  रुपये  इतीशियल  लगाकर  डुज़र
 कार्पोरोशन  आफ  इण्डिया  की  स्थापना  भी  की  सकती  बाद  में  धीरे  घीरे  उसमें  विस्तार  होतफ
 रहेगा  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  देश  के  हर  राज्य  में  आप  ड्रंजर  कार्पोरोशन  आफ  इण्डिया-का  गठस

 खास  तोर  से  मध्य  प्रदेश  में  इसकी  बहुत  आवश्यकता  जिसकी  ठापोग्राफी  ऐसी  है  कि
 उमक  बीव  का  हिस्सा  बहुत  ऊचा  वहीं  से अधिकतर  नदियां  निकलती  हैं  और  बहुकर
 पड़ोस  के  6  राज्यों  में  जाती  हैं  ।  अच्छी  बात  है  कि  उन  नदियों  के  प्रूनी  का  उपयोग  हो  जाता

 लेकिन  ड्रजर  कार्पोरेशन  बना  कर  यदि  मध्य  प्रदेश  की  सभी  नदियों  पर  बांध  बना  दिये  जायें
 तो  पानी  को  रोका  जा  सकता  है  और  उससे  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  में  हमें  काफी

 सहायता  भिलेगी  ।  मध्य  प्रदेश  में  पहले  7  जिलों  में  अकाल  था  लेकिन  आज  स्थिति  इतनी  खराब

 हो  गयी  है  कि  19-20  या  22  जिलों  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  पैदा  हो  गयी  है  और  कुछ  जिलों

 में  तो  उसने  विकराल  रूप  धारण  कर  लिथा  मैं  दूसरे  राज्यों  स्थिति  तो  ठीक  से  नहीं  क्ता
 कम  जानता  लेकिन  हमरे  मध्य  प्रदेश  के 20  जिले  इस  से  बुरे  तरह  प्रभाषित

 इससे  निबटने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  से  40-45  या  50  करोड़  रुपया  दिये  जाने
 मै  मांग  की  है  ताकि  पीने  के  प.नी  की  समस्या  को  हल  किया  जा  सके  ।

 सभापति  मैं  आउके  माध्यम  से  और  हमारे  रूरल  डवलपमेंट  के  मिनिस्टर  के

 जरिये  से  इस  बात  का  अनुरोध  करता  हूँ  कि  पीने  के  पानी  की  समस्या  से  जूझने  के  लिए  घन

 देने  में  कृपा  कर  के  देरी  न  करे  ।  जितनी  जल्दी  पैसा  उसका  लाभ  हमें  इसी  वृष
 प्र  और  इन  3  महीने  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  बहुत  ज्यादा

 पानी  पी  रहे  यह  आपको  मालूम  नहीं  है  ।  तालाबां  का  पानी
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 पी  रहे  हैं  जितमें  कीड़े  पड़े  रहते  हैं  ।  यहां  पर  आज  रूरल  डवलपमेंट  मिनिस्टर  साहब  बेठे  हैं  और

 मन्त्री  भी  बेठे  हैं  और  अन्य  सभी  भी  जंठ  मैं  चाहता  हूं  कि हमारी  सरकार  हो  चाहे  और

 सरकार  जहां  से  भी  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  की  मांग  आई  वहां  की  सरकार
 परे

 के  लोग  और  वहां  की  सरकार  भी  कहती  है  कि  बस्तर  में  इन्द्रावती  नदी  पर  बहुत  बड़ा  बांध

 बनाया  जाए  ।  उसी  प्रकार  से  नमंदा  नदी  पर  बहुत  बड़ा  बांघ  बनाया  जाए  ।

 सभापति  मैं  बस्तर  में  नदी  और  नमंदा  नदी  दोनों  पर  बांध  बनाए

 जाने  के  सम्बन्ध  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  अगर  मध्य  प्रदेश  को  आगे  आने  वाले  50  साल  के

 बाद  यदि  रेगिस्तान  बनाना  तो  आप  बांघ  नहीं  तो  इन  दोनों  बांधों  को  बनाने  की

 योजना  को  ही  तिलांजति  दे  दी  जाए  |  इन  बांघों  की  जगह  बड़े-बड़े  स्टाप  डेम  बनाइए  ।  इससे

 पानी  की  रुकावट  होगी  और  वहां  से  लिफ्ट  कर  के  पानी  लोग  ला  सकेंगे  ।  इतना  ही  नहीं  नमंदा

 नदी  के  क्षेत्र  मे ंसाल  के  बहुत  दरख्त  हूँ  । सभापति  महोदय  शायद  आपको  ज्ञात  दुनिया  में

 साल  के  दरख्त  सिर्फ  तीन  देशों-बंकाक  बंगला  देश  और  भारत  में  है  ।  जो  एक  साल  का

 70  ब  का  पेड़  होता  वह  अपने  नीचे  एक  कुए  बराबर  पानी  इकट्ठा  करने  की  क्षमता  रखता

 है  ।  उसकी  खबी  यह  है  कि  वह  बरसात  में  पानी  इकट्ठा  करता  है  और  गरमियों  में  पानी  को

 रिलीज  करता  है  |  ऐसे  बहुत  सारे  वक्ष  उस  क्षेत्र  में  हैं  जिनकी  डेढ़  सौ  साल  की  उम्र  वृक्ष
 काटना  बहुत  आसान  लेकिन  लगाता  कोई  नहीं  है  |  अब  मैं  यह  कर  विवाद  नहीं  चाहता
 हैँ  कि  कौन  काटता  है  और  कटवाता  है  और  इसका  लाभ  कौन  उठाता  लेकिन  मैं  सिर्फ  इतना

 रु
 जरूर  कहना  चाहता  हें  कि  झाड़  काटने  से  गरीब  जनता  का  बहुत  बड़ा  नुकसान  होता  है  ।

 20,  30  और  40  साल  पहले  लोग  कहते  थे  कि  शुद्ध  पानी  और  शुद्ध  हवा  मिलना

 सम्भव  लेकिन  आने  वाले  दिनों  में  शुद्ध  पानी  ओर  हवा  सब  से  कीमती  वस्तु  होने  वाले  हैं  ।

 मैं  निवेदन  करन्त  चाहता  हूं  कि  डे  जर्ट  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  बनाए  और  हरेक  नदी

 पर  स्टाप  डम  बनाए  ।  इतना  ही  कह  कर  मैं  जो  समय  दिया  उसके  लिये  आपका  धन्यवाद
 करत करता  ह ६

 क्री  भरत  सिह  :  सभापति  आज  यहां  पीने  के  पानों  की  समस्या
 पर  चर्चा  हुई  है  और  इसमें  कोई  दो  राय  नही  हैं  कि  दिल्‍ली  में  पहले,से  कितनी  आबादी  बढ़  गई

 है  और  अब  यहां  पापुलेशन  80  लाख  से  भी  ज्यादा  हो  गई  है  और  दिल्‍ली  के  देहात  में  डी०डी०ए०
 ने  जमीनें  एक्वायर  कीं  और  उसमें  आवासीय  कालौ  पश्चिमपुरी  और
 अन्य  तमाम  कालोनियां  बसाई  लेकिन  पानी  उतगा  ही  रहा  जितना  पहले  था  ।  इसलिए  इन
 नीज  में  पीने  फ्रे  पानी  की  समस्या  होती  रहती  है  ।  इसलिये  मैं  यह  चाहता  हूँ  कि  हमारी  का

 कोटा  आप  भ/खड़ा  से  लें  और  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  हैदरपुर  में  जल्दी  से  जल्दी  एक  प्लाण्ट
 लगाया  जाए  जिस  में  जम्रुना  का  और  पानी  मिले  और  वह  वह  पानी  अच्छी  तरह  से  सब  लोगों  को
 मिले  ।  इसी  प्रकार  से  आप  जानते  हैं  कि  दिल्ली  में  गंगा  का  पानी  भी  आता  है  नई  दिल्‍ली
 दक्षिण  मेहरौली  आदि  क्षेत्रों  में  गंगा  का  पानी  आता  है  ।  बाबरपुर  की  तरफ  डी०  डी०  ए०
 की  कितनी  ही  कालौनियां  बन  गई  हैं  और  वहां  से  अवाज  आती  है  कि  पानी  की  कमी  गंगा
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 से  पभी  और  जैक  एक  ब्लास्ट  उबर  भी  लायय  ज/ए  जिमसे  दिल्ली  में  जितती  कालोनीज  बनी
 उन  सबको  ठीक  तरह  से  पानी  मिले  ।  वैसे  मैं  अपने  प्रधान  मन्‍त्री  जी  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि

 पिछले  साल  सखे  में  इतने  ट्यूव्बेंल  इतने  हैंड  पम्प  जिससे  आज  लोग  अपना
 गरुजारा  कर  रहे  जहां  पानी  की  कमी  होती  वहां  टैंकरों  से  पानी  भेजते  हैं  लेकिन  बढ़ती  हुई

 वजह  से  दिल्‍ली  में  बहुत  कम  पागी  मिलता  छितती  पुनर्वास  कालोनीज  इन्दिरा  जी
 ने  बत.ई  उनमें  पहले  दृगता  पानी  मिलता  था  लेकिन  आज  पानी  की  कमी  की  वजह  से  उनमें
 आधा  पानी  मिलता  श्ुग्गी-झोंपड़ियों  में  अन-अयौराइज्ड  कालोनीज  में  हमने  ट्यवर्वल
 काफी  लगवाए  लेकिन  वह  इतना  अच्छा  पानी  नहीं  देते  हैं  जितना  गंगा  और  यमुना  का  होता
 मेरा  विवेदन  है  कि  हैदरपुर  प्लान्ट  जल्द  से  जल्द  लगाया  जाए  और  एक  प्लान्ट  देहात  में  भी  या
 तो  गोहाना  नहर  के  पास  या  नागलोई  के  आसपास  लगाया  जाएं  जिससे  हमारी  बड़ती  हुई  आबादी
 को  ठीक  से  पानी  मिल  सके  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इतती  आबादी  को  चाहे  पहले  से  कम  पानी  मिल

 लेकिन  इतना  तो  मिल  जाए  कि  लोग  स्तान  कर  खाना  बनाकर  खा  लेकिन  कई
 बार  पानी  बन्द  हो  जता  है  हम  स्नान  करने  के  लिए  भी  वंठ  रहते  हैं  ।  हम  सोचते  हैं

 कि  पानी  बंद
 हो  जब  पानी  जाएगा  तो  स्तान  करेंगे  और  तब  पालियामेंट  जाए गे  ।

 जाए

 आप  दिल्ली  प्रशासन  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  दें  और  जल्दी  जल्दी  वहां  लेबर  भी  भेजें
 ताकि  वह  जल्दी  से  जल्दी  और  तेजी  से  काम  शुरू  कर  सके  ।  पानी  ऐसी  चीज  जिसकी  इन्सान
 को  बड़ी  सख्त  जरूरत  होती  है  |  हमररे  पशु  भी  हैं  और  देहात  में  उनको  भी  पीने  के  लिए  पानीं

 चाहिए  और  इसके  सह  रे  ही  वे  जीते  हैं  ।

 जानते  हैं  कि  वारिश  है  गांव  में  जो  पौंड  होते  हैं  जिनको  जौहड़  बोलते

 वे  सूखे  गए  उनमें  पशुओं  के  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  है  हम  चाहते  हैं  कि  नहरों  के  द्वारा

 हरियाणा  से  जे  नहर  आती  हैं  खेतों  में  पानी  देते  हम  चाहते  हैं  कि  उससे  इन  जोहड़ों  में  भी

 पानी  दें  जिससे  हमारे  पशु  अच्छी  तरह  से  पानी  पी  सके  और  ज्यददा  से  ज्यादा  दूध  दे  सके  और

 इस  तरह  से  हमारी  दूध  की  सप्लाई  भी  वढ़  सके  ।

 आजकल  अ

 लिए  रिक्वेंस्ट  की  है  कि  हम।रे  वाटर  सप्लाई  मिनिस्टर  दिल्‍ली  को  और  ज्यादा
 दैसा  ई  जिससे  हगारे  4  प्लान्ट  लग  जाएं  और  पानी  भी  हमारा  बढठवाएं  और  हमारा  अलग  कोटा

 मंजूर  करवःए  जिससे  पीने  के  पानी  की  दिक्कत  दर  हो  सके  !

 सभापति  मैं  आपका  धन्यवाद  ऋरता  हूं  कि  आपने  इस  विषय  पर
 मुझे  बोलने  का  समय

 दिया  और  दिल्ली  में  प/नी  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  शीघ्र  प्रयत्न  करने  चाहिए  ।

 ]

 जल-;तल  परिवहत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पी०
 :  महोदय  चू  कि  अनेक  मःनतीय  सदस्य  बहस  में  भाग  लेता  चाहते  मैं  निवेदन  करू गा

 कि  उैठक  का  समय  एक  घंटे  के  लिये  बढ़ा  दिया

 सभ्नापति  महोदय  :  क्‍या  सभा  एक  घंटा  रूमय  बढ़ाने  के  लिये
 सहमत

 ?

 कुछ
 माननीय  प्तदस्य  :  जी
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 ,  ही  वो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  :  सभापति  मुझे  इस  बात  की
 प्रसन्नता  है  कि  हम  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  और  राष्ट्र  की  ज्वलंत  समस्या  पर  चर्वा  कर  रहे
 क्योंकि  साधारण  आदमी  यह  जानना  चहता  हैकि  क्या  यह  पुनीत  सदन  उसके  कल्याण  के  प्रति  चितित

 पेयजल  प्रत्येक  प्राणी  पश  और  को  जिसमें  भी  प्राण  उसकी  आ्राधारभूत  आवश्यकता  है  ।

 हमने  राष्ट्रीय  जल  तीति  को  स्वीकारा  है  लेकिन  दुर्भाग्यवश  हमारे  राष्ट्र  में  पेपजल  की  ate कोई  नीति
 नहीं  आजादी  के  42  साल  बाद  और  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बावजूद  भी  हमारे  राष्ट्र  के
 एक  तिहाई  गांव  पानी  की  कमी  से  कष्ट  में  हैं

 6.00  पम्०प०

 बह  आवश्यक  है  कि  इससे  राष्ट्रोय  स्तर  पर  निबटा  जाये  |  हम  इस  विषय  पर  यहां  चर्चा  इस  लिये
 कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  राज्यों  या  पंचायतों  का  विषय  नहीं  है  यह  राष्ट्रीय  विषय  पेयजल  की
 सबसया  राष्ट्रीय  समस्या  है  ।  इसलिए  यह  उचित  है  कि  इस  पर  हम  यहां  चर्चा  करें  और  हमारी  एक
 राष्ट्रीय  जल  नीति  होनी  चाहिए  ।  +

 यजल  की  समस्या  के  अनकों  दलों  में  एक  यह  है  कि  लंबित  पड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के
 जल्दी  से  पूरा  किया  जाये  ।  घन  की  कमी  के  कारण  हमारे  राष्ट्र  में  अनकों  सिंचाई  परियोजनाएं
 पूरी  नहीं  हो  पाती  ।  राज्य  को  प्राप्त  घन  बहुत  सीमित  है  और  वे  इन  परियोजनाओं  को  अपने  कोष
 से  पूरा  नहीं  कर  सकते  और  इसीलिए  अनेकों  परियोजनाएं  जो  कि  3-4  साल  में  पूरी  हो  जानी

 चाहिए  थी  20-30  साल  में  भी  पूरी  नहीं  हो  पायी  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  हमारे  देश  की  सभी  बड़ी
 सिचाई  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजनाएं  समझा  जाना  चाहिये  और  इसका  उत्तरदायित्व
 कैन्द्र  को  लेना  चाहिए  ।

 हमारे  एक  सलिहाई  गांवों  में  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  है  कई  गांवों  में  लोगों  को  विशेशकरਂ  सूखे
 की  स्थिति  में  कई  किलोमीटर  चल  कर  पानी  लाना  पड़ता  है  ।  इस  बारे  में  हमने  समाचार  पत्रों  में
 पढ़ा  है  और  संचार  टेलिविजन  आदि  पर  भी  देखा  है  ।  विशेषतः  महार  ष्ट््‌  और
 कर्नाटक  में  सूखे  के  दौरान  स्थिति  बड़ी  खराब  होती  है  यह  ऐसी  समस्या  है  जिसका  युद्ध  स्तर  पर
 मंक/बला  या  जनता  चाहिये  1

 कर्नाटक  में  लगातार  चार  वर्षों  से  सूखे  की  समस्या  इसी  प्रकार  की  स्थिति  महाराप्ट्र  भें
 थी  ।  यदि  मैं  जोर  साहब  जो  कर्नाटक  के  ग्र!मीण  मंत्री  थे  और  जिनकी  हाल  ही
 में  मृत्यु  हुई  है  तथा  जिन्हें  श्री  पुजारी  भी  जानते  उल्लेख  नहीं  करु  गा  तो  मैं  अपने  कतंव्य  का

 लन  करने  में  असफल  उन्होंने  कर्नाटक  के  55,000  गांवों  में  पेपज  ल  की  व्यवस्था  करा
 कर  उल्लेखदीय  सेवा  की  उनके  अथक  प्रयासों  के  ककररण  अधिकांश  गांवों  को  पेयजल  की
 सप्लाई की  गई  इसीलिये  उन्हें  साहब  कहा  जाता  हमारी  भाषा  में  अर्थ
 पामी  है  ।

 पानी  की  भारी  कमी  की  यह  सनस्या  उस  समय  विकट  होती  है  जब  भूमिगत  जल  नहीं
 तथा  पानी  का  स्तर  कम  हो  जःता  है  ।  यह  एक  गंभीर  मसला  हैण्डपम्पों  से  भी  पानी  नहीं

 तिकलता  पानी  का  दूसरा  कोई  स्त्रोत  नहीं
 व

 पानी  का  स्तर  कम  हो  जाता  तो  क्‍या
 किया  जाना  चाहिये  ।  हमें  पानी  संरक्षित  करने  का  प्रयासे  करना  केवल  एक  ही  तरीका
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 हैं  कि  उन्हें  मानसून  और  वर्षा  के  पानी  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  वर्षा  का  पानी

 किस  प्रकार  संरक्षित  किया  जाये  ।  प्रौद्योगिकी  का  इतना  अधिक  विकास  हो  चुका  है  ।  मुझे  विश्वास
 है  कि  मंत्री  श्री  इस  समस्या  की  तरफ  विशेष  ध्यान  ग्रमीण  जल  आपूर्ति
 बहुत  महत्वपूर्ण  जब  भूमिगत  पानी  का  स्तर  कम  हो  जाता  है  तो  क्या  किया  जाना
 इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया

 मैं  शत  प्रतिशत  शहरी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधि  कुछ  समय  तक  मैं  अपने
 ज्य  में  ग्रामीण  विकास  मंत्री  भी  रहा  हूं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  केन्द्रीय  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 अकेले  दिल्ली  के  ग्रामीण  विकास  के  लिये  जनसंख्या  का  तीस  प्रतिशत  शहरी  क्षेत्रों  में  क्या

 आप  किसी  ऐसे  शहर  या  कस्बे  का  उदाहरण  उद्धत  कर  सकते  हैं  जो  पानी  की  सप्लाई  में

 निर्भर  हो  ।  मैं  देखता  हूं  कि  प्रत्येक  प्रत्येक  महानगर  अथवा  दूसरे  शहंर  विशेषत  गर्मी  में

 पानी  की  कमी  से  पीड़ित  रहते  हैं  बंगलौर  में  भी  हम  इस  कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  यद्यपि  हमने

 वहां  थिप्या  गोंडा  काबे  री  प्रथम  तथा  द्वितीत  चरण  योजनायें  शरू  की  लेकिन  फिर  भी  कुछ
 क्षेत्रों  कौ  पर्याप्त  पानी  नहीं  मिलता  हमारे  देश  में  अत्यधिक  असमानता  जबकि  कुछ  लोगों

 को  प्रतिदिन  100-150  लीटर  पानी  मिलता  तो  दूसरे  ऐसे  भी  लोग  जिन्हें  प्रतिदि
 लीटर  भीਂ  नहीं  मिलता  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारें  बेहतर  कार्य  कर  रही  हैं  परन्तु  उनके

 साधन  बहुत  सीमित  हैं  ।  उमके  पास  पर्याप्त-घन  नहीं  है  गहरी  विकास  मंत्री  को  देश  के  प्रत्येक  कस्बे

 और  शहर  की  तरफ  अपना  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मैं  यह  कहना  जाहता  हूं  कि  पेयजल  को  सर्वोच्च

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  ग्रामीण  विक्स  मंत्री  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तरफ  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 न  एक

 बंगलौर  में  पानी  योजनाओं  पर  संकड़ों  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जा  रहे  हम  काफी  दिनों
 से  पर्याप्त  धनराशि  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करते  रहे  मेरा  विचार  है  क्रि  मैंने
 स्वंय  अनेक  बार  अनुरोध  किया  ऐसे  अनुरोध  नेहरू  के  समय  में  भी  किये  गये  थे  परन्तु  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  बंगलौर  पेयजल  योजनां  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  पैसा  भी  मंजूर  नहीं
 है  ।  बंगलोर  में  अनेक  उद्योग  तथा  रक्षा  प्रतिष्ठान  अब  हमने  कावेरी-द्वितीय  परियोजना  शुरू
 की  है  जिसके  लिये  करोड़ों  रुपये  की  आवश्यकता  है  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उसके  लिये  भी  कोई
 घनराशि  नहीं  दे  रही  है  ।  यह  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  पेयजल  मूल  आवश्यकताओं  में
 से  एक  पानी  के  बिना  मनुष्य  एक  दिन  भी  जीवित  नही  रह  सकता  ।

 मेरी  अन्तिम  बात  यह  है  कि  हम  सुन्दर  पार्को  के  विकास  पर  अत्यधिक  घन  खर्च
 कर  रहे  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  पार्कों  का  विकास  नहीं  किया  जाना  चाहिये  परन्तु  मेरी
 आपत्ति  यह  है  कि  इसके  लिये  साफ  अयया  संशोधित  पानी  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैंने  पार्कों  में  ललाशयों  की  तरह  पानी  बहता  हुआ  देखा  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्‍या  यह
 संशोधित  पानी  है  अथवा  कच्चा  पानी  ।  मेरे  विचार  से  पार्को  में  पानी  देने  के  लिये  अलग  लाईन

 होनी  चाहिये  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  इन  पहलुओं  पर  ध्यान  देंगे  उन्हें  सभी  बड़े  शहरों  की
 तरफ  ध्यान  देना  चाहिये  और  पेयजल  की  समस्या  का  समाधान  करना  चाहिए  ।  ५

 ]
 श्री  राम  भगत  पासवान  :  सभापति  मैं  बहुत  आभार  प्रक्रट  करता  हूं

 कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  |  हालांकि  सीरियल  में  मेरा  नाम  पहले  बोलना  चाहिए  था

 लेकिन  आपने  न्याय  किया  इसके  लिये  मैं  आपकां  बहुत-बहुत  आभार  प्रकट  करता  हूं  ।
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 |
 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  ऐक  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  कि  अध्यक्ष  पीठ  क्रमानुसार  चल  रहे  मैं  आप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्रम  संख्या  का
 क्या  मतलव  नियमों  के  अध्यक्षपीठ  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  किसी  भी  सदस्य  को
 बोलने  के  लिये  बुलायें  और  उसे  अवसर  प्रदान  सचेतकों  द्वारा  अध्यक्षपीठ  को  नामों
 की  सूचना  दी  जाती  क्रम  संख्या  से  किस  प्रकार  चला  जा  सकता  है  ?  क्‍या  अध्यक्षपीठ  द्वारा

 कुछ  सदस्यों  के  कहे  अनुसार  कार्य  क्रिया  जायेगा  यह  मैं  आप  से  जानना  चाहता  हूँ  ।
 सभापति  महोदय  :  आप  ठीक  कहते  हैं  सूची  अध्यक्षपीठ  के  दिशा-निर्देक  के  लिये  होती  हैं  ।

 सामान्यतः  हम  इसके  अनुसार  चलते  हैं  |  परन्तु  हमें  विवेकाधिकार  मिला
 श्री  बुजमोहन  महन्ती  :  मुझे  विश्वास  है  कि  आपका  इतना  विवेकाधिकार  नहीं  है

 कि  आप  पुरुष  को  महिला  और  महिला  को  पुरुष  बता  दें  ।
 सभापति  महोदय  :  मैं  इसका  दावा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 क्रो  सोमनाथ  रथ  :  माननीय  सदस्य  ने  अपने  अनुभव  से  यह  कहा  है  ।

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  ममुप्य  को  पानी  की  आउश्यकता  होती  है  कृति  उससे
 सौ  गुना  अधिक  दे  रही  इसक्ली  झांच  फरा  ली  जाय  ।  फनी  की  जितनी  आवश्यकता
 ऋरने  के  पीने  #  लिये  और  मवेश्ियों  को  पिलाने  के  लिये  है  उगसे  सौ  गना  वर्षा  का  पानी
 प्रकृति  दे  रही  है  लेउन  यह  दुर्भाग्य  है  कि  पी०  एच«  ई०  डी०  और  फ्लड  कण्ट्रोल  विभाग  के  लोग

 4

 भी  तक  इस  पार्ना  की  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  कर  रुके  लोगों  को  पानी  की  जो  दिक्कत
 वह  दूर  हो  सके  ।  हमारे  बिहार  का  जहां  तक  प्रश्न  बिहार  में  हर  साल  बाढ़  आती  है  और  दो
 की ज३  औे  आए  ब्  ५  =  >>  चला  गया न्‍हीने  के  बाद  वहाँ  नूखा  हो  जाता  है  ।  पानी  दरवाजे  पर  आया  था  ओर  बह  कर  चला  गया  ।

 वहां  बहुत  सी  नदियाँ  बहुत  से  बांध  बंधे  हुंए  लेकिन  इस  प्रकार  के  बांध  बन्धे  हुए  जो
 पानी  के  बहाव  को  रोक  नहीं  सकते  इसलिये  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  वह  ऐसी  व्यवस्था

 है|

 करे  कि  वहां  हर  समय  पानी  पीने  के  खेती  के  मवेशियों  के  लिये  रहे  और  वहां
 सिटी  न  होने  पाये  ।

 जहां  तक  ट्यूब्रवल  लगाने  का  प्रश्न  अभी  बहुत  से  गांव  ऐसे  हरिजनों  के  गांव

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  केगांव  वहां  पर  हमारी  सरकार  ने  बहुत  व्यवस्था  की  है  ।

 इसमें  सरकार  का  कोई  दोष  नहीं  ऐसे  अधिकारी  हैं  जिन्होंने  जहां  पर  जरूरत  नहीं

 वहां  पर  नहीं  गाड़े  बड़े-बड़े  लोगों
 के  यहां  गाड़  दिये  इसलिए  आपको  ऐसी  हिदायत  देनी  चाहिए  कि  जहां  पर  पानी  की
 जरूरत  वहां  पर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  अभी  भी  हमारे  बिहार  में  सूखा  पड़ा
 हुआ  है  और  हमरे  क्षेत्र  में  बहुत  सी  महिलायें  हैं  जिनको  पानी  लेने  के  लिए  बहुत  दूर-दूर  जाना
 पड़ता  है  ।  जहां  तक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रश्न  वह  वाढ़  का  क्षेत्र  है  फिर  भी  वह  छ
 है  ।  संघी  आदि  इलाकों  में  अभी  भी  बाढ़  जब  हम  लोग  अपने  क्षेत्रों
 में  जाते  तो  लोग  कहते  हैं  कि  हमें  पानी  की  जरूरत  ट्यूबवंल  के  लिये  सैंग्शन  लेकिन
 गाड़े  नहीं  जा  रहे  हैं  ।  इस  तरह  की  स्थिति  वहाँ  पैदा  हो  रही  है  और  पैसों  का  सही  उपयोग  नहीं
 हो  रहा  यदि  इस  प्रकार  की  स्थिति  रहेगी  और  स्केयरसिटी  हो  जायेगी  तो  गांब़  के  लोग  कहां

 114.

 बहां  पर  गाड़  दिए  हैं  छौर  जहां  पर  जरूरत

 सुखाड
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 तक  बर्दाश्त  करेंगे  ।  वहां  पर  हर  समय  पानी  रहे  ।  जितने  पोखरे  नदियां  पहले  उनका  पानी
 स्वच्छ  रहता  कुवों  का  पानी  भी  स्वच्छ  रहता  यह  परमामेंट  सौल्यूशन  लेकिन  जब
 से  ट्यूबवंल  की  व्यवस्था  हुई  तब  से  यह  सब  बेकार  हो  गया  अब  उस  का  कोई  पानी  पीता
 नहीं  है  |  पहले  कुबों  का  हाईजेनिक  पानी  होता  जितनी  भी  आपकी  ड्राउट  स्टेट  जहां  पर
 कु्वे  जहां  पोखरे  जहां  नदियां  जहां  नदियों  में  सिल्ट  जमा  हो  गया  उनको  गहरा  किया
 जाए  और  कूवों  की  मरम्मत  की  तो  यह  भी  एक  परमानेंट  सोल्यूशन  जहां  तक  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  का  सवाल  वहां  पर  दो-तीन  स्कीम्स  यदि  उनको  पूरा  कर  दिया  जाए  तो
 खेती  के  लिये  पानी  की  स्केयरसिटी  नहीं  होगी  और  न  पीने  के  पानी  के  लिए  भी  ।  ये  बहत

 महत्वपूर्ण  योजनायें  हैं  ।  वहां  पर  दो  नदियां  कमलाबलान  और  बागमती  नदी  और  गंडक  नदी
 जो  दर-दर  तक  जा  रही  हैं  और  फिर  वे  सूख  जातो  यदि  इनको  गहरा  कर  दिया  जाए

 स्कीम  बनी  हुई  पंसा  भी  सेंग्शन  लेकिन  पता  नहीं  उनको  क्‍यों  गहरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 वहां  का  इतना  स्वच्छ  जल  है  कि  पीते  ही  सर्दी  भी  छूट  जाती  लेकिन  उनको  गहरा  नहीं  किया
 जाता  कहीं-कहीं  पर  तो  गहरी  हैं  ओर  कहीं  पर  गहरी  नहीं  मैं  आग्रह  करूँगा  कि

 कमलाबलान  नदी  जो  बीच-बीच  में  सूख  जाती  उसको  गहरा  किया  इसी  प्रकार  गंडक

 और  बागमती  नदियां  हैं  जो  मेरे  क्षेत्र  स ेहोकर  गुजरती  वहां  पर  बाढ़  भी  सूखाड़  भी

 अनावष्टि  भी  अतिवष्टि  भी  सब  चीजें  हैं  वहां  पर  ।  यदि  वहां  पर  पीने  के  पानी  की  समस्या

 को  दर  करना  है  तो  आपको  नदियों  को  गहरा  करना  पड़  पोखरों  को  गहरा  कर  दीजिये  ।

 जिन  हरिजन  और  आदिवासी  बस्तियों  में  महिलायें  पानी  लेने  के  लिए  दूर-दूर  जाती  वहां  पर

 मेला  सा  लग  जाता  है  उन  क्षेत्रों  को  भी  आपको  देखना  होगा  ।  वेसे  हमारी  सरकार
 ने

 अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  लिये  बहुत  काम  किया  है  और  उन  लोगों  की  ओर  ध्यान

 दिया  जहां  कहीं  भी  पानी  की  आव्रश्यकता  है  वहां  के  लिए  इन्तजाम  किया

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  दिल्‍ली  में  भी  ऐसे  मोहल्ले  जैसे  कि  गरूद्वारा

 पंतमार्ग  और  तालकटोरा  रोड  ।  इनमें  दिल्‍ली  के  वाटर  सप्लाई  द्वारा  पानी  सप्लाई  होता  है  ।

 लेकिन  वहां  दो  घन्टे  सुबह  और  एक  घन्टे  रात  को  पानी  आता  है  ।  पानी  सप्लाई  के  लिए  फो

 किया  जाता  है  लेकिन  शिकायत  नोट  करके  छोड़  दिया  जाता  पानी  सप्लाई  नहीं  होती  है  ।

 इस  समस्या  को  भी  हल  करवाया

 हमारे  साउथ  बिहार  में  जमीन  में  पानी  का  लेबुल  बहुत  नीचे  चला  गया  वहां  पर

 पानी  की  अविलम्ब  व्यवस्था  करने  की  जरूरत  है  अधिकारियों  से  कहा  “  जाये  कि  वहां  पानी  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  ट्यूबवेल  खोद  और  नदियों  को  गहरा  करें  ताकि  हर  समय  वहां  पानी

 मिलता  रहे  ।
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने

 का  समय  दिया  ।

 |
 श्री  सोमनाथ  रथ  :  सम्पूर्ण  भारत  में  पेयजल  का  सकटठ  है  ।  उड़ीसा  के  सामने  हाल  के  यर्षों

 में  पेयजल  का  विकट  संकट  रहा  छ  जिलों  में  मानसन  से  वर्षा  कतई  नहीं  है  ।  यह

 80-90  प्रतिशत  से  कम  नदियों  में  पानी  के  स्तर  में  उल्लखनाय  कमी  आयी  महानदी

 ओऔर  अन्य  नदियों  में  पानी  का  बहाव  बिल्कुल  नहीं  छोटे  और  उथले  ट्यूवचल  कतई  काम  नहीं

 कर रहे वर्षा के अभाव ओर चारों तरफ पानी की कमी का प्रभाव फसलों तथा बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है ।
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 nes कक  ननननक-----पनननन-मनननन  नल  दूषित  “_

 सोमताथ  रथ|

 कुछ  जिलों  में  केवल  पानी  ही  उपलब्ध  नहीं  है  बल्कि  दूषित  जल  पीने  से  बीमारी  के  कारण
 प्रनेक  लोगों  की  मृत्यु  भी  हो  गयी  कुछ  जिलों  में  बीमारी  फैल  गयी  है  ।  समाचार  पत्रों  में  छपा  है

 कि  चारादीप  में  एक  बाल्टी  पानी  2  रुपए  में  बिक  रहा  है  |  विगत  सात  महीनों  के  दौरान  अपर्याप

 वर्षा  के कारण  पानी  की  भारी  कमी  हो  गयी  मैं  श्री  पुजारी  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 उन्हें  अकेले  संकट  ग्रस्त  गांवों  से  निपट  कर  ही  संतुष्ट  नहीं  होना  चाहिए  क्‍योंकि  सरकार  ने  संकट
 ग्रस्त  गांवों  को  पेयजल  की  सप्लाई  की  जिम्मेदारी  ली  है  एक  स्थिति  यह  भी  उत्पन्न  हो  गयी  है  ।

 कि  सभी  गांवों  में  पेयजल  की  कमी  सरकार  की  यह  नीति  है  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 परिकल्पना  की  गयी  है  कि  योजना  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  जनता  को  स्वच्छ  पेयजल  मुहैया  करने

 के  प्रयास  किये  मैं  तीन  नारों  अर्थात  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनताਂ  पेयजलਂ  और

 योजना  अवधि  के  दौरानਂ  पर  बल  देता  इसलिये  ये  तीनों  बातें  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  सच
 कि  सततवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  जल  आपत्ति  क्षेत्र  के लिये  3454.74  करोड़  रुपये  का

 प्रवधान  है  ।  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिये  2253.25  करोड़  रुपए  और  केन्द्र  द्वारा
 चलाये  गये  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूति  कार्यक्रम  के  लिये  1201.22  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 है  ।  इनके  दूसरे  सामान्य  कार्यक्रम  भी  चलाये  गए  बत.या  गया  है  कक  प्राकृतिक
 आपदाओं  जैसे  सखे  के  दौरान  कुएं  खोदने  के  लिये  धन  दिया  जाता  परन्तु  यह  कहने  के
 ब/बज्‌द,  कि  सभी  राज्यों  को  काफी  घन  दिया  गया  समूचे  देश  में  यह  स्थिति  क्‍यों  हो
 गयी  है  ?  कहा  गया  है  कि  1981  से  लेकर  1986  तक  1,19,171.11  लाख
 रुपये  की  कुल  धनराशि  दी  गयी  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  14  1989  को  निम्नलिखित  कहा  है  :

 1988-89  के  लिये  32698  संकट  ग्रस्त  गांवों  में  सुरक्षित  पेयजल  की  सुविधायें  देने  का
 लक्ष्य  रखा  गया  इसके  1988-89  में  आंशिक  रूप  से  संकट  ग्रस्त  18500
 गांवों  को  पेयजल  की  सभी  दी  जायेंगी  ।  पेयजल  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी
 मिशन  का  गठन  किया  गया  है  0

 जब  ये  सब  उपाय  किये  गये  हैं  तो  समचे  देश  में  पानी  की  कमी  क्‍यों  है  ?  इसका  कारण  यह  है  कि

 ट्यूबर्वल  काफी  गहरे  नहीं  खोदे  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  जब  भूमिगत  जल  का  स्तर  कम
 दो  जाता  है  तो  ये  निष्क्रिय  हो  जाते  यद्यपि  काफी  धन  खर्च  किया  गया  है  लेकिन  फिर  भी  एक
 विशेष  स्तर  तक  जहां  से।नी  आता  ट्यूबवल  नहीं  खोदे  जाते  जबाब  में  कहा  गया  है  कि
 सरकार  ने  काफी  घन  दिया  है  ।  इस  सबके  वावजूद  भी  संकट  उत्फ्न  हो  गया  ट्यूबबल  उस
 गहराई  तक  नहीं  खोदे  जाते  जहां  से  पानी  आना  शुरू  होता  है  पानी  आने  से  पहले  ही  उनकी  खुदाई
 रोक  दी  जाती  और  अन्य  लोग  कोई  काम  किये  बिना  रुपये  ले  जाते  गर्मी  वे
 दौरान  जब  पानी  का  स्तर  नीचे  जाने  लगता  है  तो  ट्यूबवल  निष्क्रिय  हो  जाते  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कायंवाही  की  जानी  चार  कुए  उस  गहराई  तक  खोदे  जाए  ताक
 गर्मी  में  भी  पानी  उपलब्ध  हो  सके  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  भारत  सरकार  ने  गांवों  को  पाइपों  के  द्वारा  पेयजल  की  सप्लाई
 के  कार्यक्रम  को  रोक  दिया  है  ।  यद्यपि  नदियां  और  नाले  गांवों  के  पास  से  गजरते  तथापि  नीति
 यह  है  कि  नलकप  केवल  गाँवों  में  ही  लगाए  जाए  ।  क्‍योंकि  हमारे  यहां  केवल  न  लकप  ही  उपलब्ध
 हैं  इसलिए  कुछ  गांवों  में

 मीठा  जल  उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  सकता  लेकिन  अगर  हम  गांवों  में  नदी
 और  नालों  द्वारा  जल  ही  पूर्ति  करते  तो  मीठा  जल  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है  और  बालू

 216
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 रूप  जे  नमक  बाइमक  के  ग
 सतह  ह  का  फिल्टर  के  रूप  में  भी  उपयोग  जा  सकता  है  ।  अतः  मैं  आपके  मप्ध्यम  से  मंत्री
 महोदय  से  आग्रह  करता  हूँ  कि  वह  इस  बात  पर  पुनः  विचार  करें  कि  गांवों  में  नलकप  तो  लगाए

 ही  जाए  परन्तु  उनके  साथ-साथ  पाइपों  के  जरिए  पेयजल  की  पति  भी  की  जाए

 3-०...

 क्षेत्र  के  विकासार्थ  की  आवश्यक  सहायता  देने  हेतु  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 है  ।  लेकिन  इस  योजना  के  अन्तर्गत  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  आस्का  में  किसी  भी  शहर  को

 एन०  ए०  सी०  का  लाभ  नहीं  मिला  है  ।  अद्धं  शहरी  क्षेत्र  के विकास  के  अन्तगंत  किसी  भी  योजना
 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  किसी  भी  एन०  ए०  सी०
 की  सिफारिश  नहीं  की  गई  मेरे  प्रश्नों  के  उत्तर  में  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  मांग

 ,  सरकार  के  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  संसद  में  लोगों  के  प्रतिनिधि  होने  के  कारण  हम  मन्त्री
 महोदय  से  बात  करते  हैं  कि  किसी  भी  राज्य  के  साथ  अन्याय  नहीं  किया  जाना  चाहिए  हम  यहां
 लोगों  के  हित  के  लिए  बोलते  हैं  ।  सरकार  को  इस  संबंध  में  पहल  करनी  चाहिए  ।  जब  मैं  सभा  में
 बोल  रहा  हूँ  तो  मेरी  बात  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  कि
 सिफारिश  राज्य  सरकार  के  द्वारा  की  जानी  चाहिए  तेब  ही  हम  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करेंगे  ।

 ऐसा  कहकर  वे  उल्टी  बात  कह  रहे  हैं  ।  हम  जिन  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  है  उन्हीं  के  संबंध  में
 अपने  विचार  जाहिर  करते  हैं  और  इसके  लिए  कोई  अन्य  आवेदन  पर  याचिका  देने  की  आवश्यकता
 नहीं  है  जब  हम  सभा  में  बोलते  हैं  तो  सम्बन्ध  मन्त्री  महोदय  हमारी  बातों  का  ध्यान  में  रखते  हैं

 लरी  में  बंठे  अधिकारी  भी  उनको  ध्यान  में  रखते  हैं  ।  उन्हें  इस  ब।त  का  ध्यान  रखना  चाहिए
 रकार  की  हर  योजना  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  पर  ही  कार्यान्वित  न  की  जाए

 उड़ीसा

 अल्कि  संसद  सदस्यों  के  आग्रह  पर  भी  कार्यान्वित  की  जाए  हमारे  यहाँ  बोलने  का  कोई  अर्थ

 नहीं  रह  जाता  लोक-सभा  कोई  बातचीत  का  केन्द्र  नहीं  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने

 चाहिए  ।

 मैं  एक  बार  फिर  शहरी  विकास  मन्त्री  महोदय  से  यह  आग्रह  करता  हूँ  कि  वह  अद्धं-शहरी

 क्षेत्रों  के  लिए  इस  योजना  के  अन्त्गंत  उसका  चूनाव  क्षेत्र  के  भी  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराएं  ।

 उड़ीसा  में  तालाब  सूख  गए  हैं--इंस  बात  को  दुृहराने  के  लिये  मुझे  क्षमा  करें--और  कम  गहरे

 कुएं  अनउपयोगी  हो  चुके  हों  नलकपों  में  जल  नहीं  आ  रहा  है  और  इसी  तरह  अन्य  कुओं  में  भी

 जल  नहीं  है  ।  नदियों  में  पानी  नही  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  का  सामना  युद्ध  स्तर  पर  किया  जाना

 रचा  षित  जल  पीने  के  कारण  लोगों  की  मृत्यू  हुई  बीमारियां  फेल  रही  है  ।  ऐसी

 स्थितियों  में  मैं  श्री  पुजारी  जी  से  और  शहरी  विकास  मनन्‍्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  दें  कि  वह

 उड़ीसा  सरकार  को  पर्वाप्त  धन  उपलब्ध  कराए  जिससे  वह  इस  स्थिति  का  सामना  कर  सर्के  और
 रह

 सनिश्चित  करें  कि  तालावों  को  नया  रूप  देने  क ेलिये  जल  की  पूर्ति  की  नंलकूप  लगाए

 जाए  तथा  नदी  के  किना  रे  बसे  डुए  गांवों  को  पाइप  के  द्वारा  जल  उपलब्ध  क
 राय

 जा  सके  ।
 अगर

 युद्ध-स्तर  पर  ये  कदम  नहीं  उठ  ये  गये  तो  स्थिति  बहुत  खरा
 ब॒  हो  सकती

 है  यह  नियन्त्रण  से

 बाहर  हो  जायेगी  ।  इस  तरह  और  भी  मोंतें  हो  प्कती  है  जिन्हें  वरीयता  के  आधार  पर  इस  समय

 टाला  जाना  *बाहिएं  ।

 श्री  पीयूष  तिरको  :  सभापति  पेयजल  की  समस्या  एक  राष्ट्रीय

 समस्या  है  और  सदन  में  अनेकों  बार  इस  पर  चर्चा  हो  चुकी  है।अब  एक  फिर  इस  पर  चर्चा  हो

 रही
 |

 है|  ) /5४'  र्त्व

 4

 हर

 ।
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 पीयूष
 एक  बात  मैं  इस  सदन  में  कहना  चाहता  हूं  ।  चुनाव  को  ध्यान  में  रखकर  हम  अनेक

 जैसे  गरीबी  हटाओਂ  और  गरीवी  उनमूलन  इत्यादि  मुद्दों  को  उठा  रहे  परन्तु  हम  इस  मुद्द  को

 भी  चनाव  मद  के  रूप  में  क्यों  नहीं  लेते  हैं  ।  चुनाव  के  लिए  के  लिए  स्वच्छ  पेयजल --  एक

 महा  होना  चाहिए  क्योंकि  अपने  घरों  के  पएस  पेयजल  की  सुविधा  उपलब्ध  होने  से  लोगों  पर  अच्छा

 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 हिम्दो
 का  दूसरा  नाम  प्राण  हैं

 [  अनुजाद  |
 पानी  का  दूसरा  नाम  प्राण  है  । और  अगर  आप  यह  कहते  है  कि  हम  अपने  लोगों  को  स्वच्छ

 वेयजल  नहीं  उपलब्ध  करा  तो  यह  अच्छा  नहीं  है  ।  गन्दा  पानी  पीने  से  अनेक  बीमारियां  फंल

 रही  है  |  हम  अपने  देश  में  नदियों  की  पूजा  करते  हैं  विशेषकर  पविश्न  गंगा  की  ।  लेकिन  हम  अपनी

 नदियों  के  प्रदूषित  होने  की  चिता  कभी  नहीं  करते  ।  हमारी  नदियों  के  किनारे  दहन  घाट  नदियों

 में  गन्दी  नालियों  के मल  को  डाला  जाता  हम  हमेशा  भूल  जाते  हैं  कि  पवित्र  गंगा  भी  प्रदूषित

 होती  है  और  उसका  जल  बिलकुल  ही  पीने  योग्य  नहीं  रहता  |  हमारे  देश  में  अनेक  उद्योग  भी  हैं
 जिनका  कचड़ा  सम्पूर्ण  नदियों  में  जाता  है  ।  सभी  नदियां  प्रदूवित  हो  रही  है  अतः  उन  उद्योगपतियों  पर

 नियन्त्रण  होना  चाहिए  जो  को  नदियों  में  फैंकते  है  और  इसका  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए
 कि  यह  कचड़ा  तब  तक  नदीं  में  पहुँच  न  पाय  जब  तक  इसका  शुद्धीकरण  नहीं  किया  जाता  ।

 पत्तियों  पर  भी  कुछ  नियन्त्रण  रखा  जाना  चाहिए  जिससे  वे  भी  इस  विषय  में  कुछ  रुचि  ले  ।

 यह  समस्या  सम्पूर्ण  भारत-वर्ष  शहरों  में  और  गाँदों  विद्यमान  है  ।  हमारे  देश  में
 अनेक  मांव  हैं  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  यहां  5,82,791  गांव  निश्चय  यह
 समझा  जा  सकता  है  कि  प्रत्येक  गांव  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिये  कितने  धम  की
 आवश्यकता  है  ।  अपेक्षित  घन  का  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  इस  रिपोर्ट  में  यह  दर्शाया  गया  है
 कि  यहां  3,347  समस्याग्रस्त  गांव  है  और  उनकी  म्‌ृख्य  समस्या  पेयजल  की  व्यवस्था  के  बारे  में  है  ।
 अतः  उसे  बड़ी  आसानी  से  दुर  किया  जा  सकता  है  और  इस  बात  का  पता  लगाया  जा  सकता  है  कि
 किस  गांव  को  अब  स्वच्छ  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  अगर  राजनंतिक  मंशा  हो  तो  इसे
 आसानी  से  सुलझाया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  राजनैतिक  इच्छा  दर्शाने  से  अनेक  समस्याओं  का  समाधान
 किया  जा  घुका  है  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  क्या  यह  एक  राजनंतिक  मुद्दा  है  जंसाकि  गरीबी  हटाओ  कार्य
 क्रमਂ  का  है  ?  आप  यह  क्‍यों  नहीं  कहते  कि  अमुल  तारीख  तक  हम  देश  के  सभी  लोगों  को  स्वच्छ
 पेयजल  उपलब्ध  कराने  में  सक्ष  म  होंगे  ?  सदन  के  दोनों  ओर  से  सदस्यों  ने  अपनी  इच्छा  जाहिर
 है  कि  हमारे  गरीब  लोगों  को  स्वच्छ  पेयजल  मिलना  चाहिए  ।
 6.31  मण्प०

 सोसनाथ  रथ  पीठासोन
 मैं  ९  के  ध्यान  में  यह  बाद  लाना  चाहता  हूँ  कि  पश्चिम  बंगाल  के  ज्यादातर  जिले

 भयंकर  सूखे  से  प्रभावित  हुए  हैं  ।  सबसे  ज्यादा  प्रमावित  जिले  बी
 पश्चिम  मुर्शीदाबाद  और  हुगली  इससे  196

 32  नगरपालिकाओं  और  4  अधिसूचित  क्षेत्रों  के  14717  गांबों  में  129  लाख  लोगों  पर  बुरी  तरह
 से  प्रभव  पड़ा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  तुरन्त  अपने  सीमान्त  घन  के  भाग  को  दिये  जाने  की
 माँग  की  है  जिसकी  राशि  11.87  करोड़  रुपये  यह  धन  राशी  काफी  नहीं  है  इस  सम्बन्ध  में

 118  न्क



 22  1911  नियम  193  के  अधीन  चर्चाएँ

 भारत  सरकार  को  उदार  होना  चाहिए  और  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों
 को  पेयजल  उपलब्ध  कराया

 जान  चाहिए  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  मात्र  11.87  क  रोड़  रुपये  की  धन  राशी  को  तुरन्त  दिये
 जाने  की  मांग  की  सभी  संस!धन  केन्द्र  सरकार  के  पास  है  ।  राज्य  सरकार  के  अपने  संसाधन
 नहीं  हैं  और  न  ही  थे  कोई  घन  प्राप्त  कर  सकती  हैं  क्‍योंकि  बैंक  आदि  उनके  अधीन  नहीं  है  ।  हर
 बार  केन्द्र  सरकार  घन  द्वेतो  है  और  मन्त्रीगण  सख!ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करते  केन्द्र  सरकार  को

 र  प्रवृत्ति  अपनानी  चःहिए  और  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  घन  समय  पर  विशेषकर
 डी  क्षेत्रों  में  क्योंकि  वहां  पानी  लाने  के  लिये  प्रत्येक  दिन  एक  आदमी  नियुक्त  किया  जाता

 हमारा  देश  बहुत  बड़ा  और  विशाल  है  ।  इससे  हमें  भयभीत  नहीं  होना  चाहिए  क्‍्योंफि  संसाधन
 भी  काफी  विशाल  है  ।  यह  गरीव  लोगों  का  सम्पन्न  देश  है  अनेक  संसाधन  हमारे  देश  में  हैं  ।

 ।  हमें  उनका  प्रयोग  करना  उदाहरण  के  ब्रह्मपुत्र॒  गगा  परियोजना  के  बारे  में  काफी
 कुछ  कहा  गया  ब्रह्मपुत्र  नदी  का  बहुत  जल  समुद्र  में  जा  रहा  है और  हम  इस  जल  का
 सिचाई  के  लिये  या  पीने  के  लिये  या  अन्य  कार्यों  के  लिए  उपयोग  करने  में  असमर्थ  रहे  अतः
 इन  परियोजनाओं  को  अवश्य  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ताकि  हम  :  ब्रह्मपुत्र  के  पानी  को  पेयजल
 सिंचाई  और  नौवहन  तथा  अन्य  उद्देश्यों  के  लिये  उपयोग  कर  अभी  हमने  पानी  के  अनेक
 साघनों  का  पता  नहीं  लगाया  है  ।  हमारा  नदी  तल  ऊँचा  होता  जा  रहा  है  क्‍योंकि  देश  मे

 डियों  तथा  टीलों  से  पेड़  अन्धाघुन्ध  काटे  जा  रहे  सामाजिक  वारिकी  तथा  जी
 अन्य  मन्त्रालयों  के  अन्तगंत  आती  उन्हें  प्रोत्ताहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त
 किया  जाना  चःहिए  ।  उन्हें  उन  ग्रामों  का  प्रभार  सौँपा  जाना  चाहिए  जहां  वृक्षारोपण

 किया  जा
 है  ।  प्रयोग  में  न  लाई  गई  भूमि  को  वानिकी  के  अन्तग्ंत  लाया  जाना  चाहिए  ।  केवल  ऐसा

 करके  ही  हम  प्रकृति  के  प्रकोप  जैसे  सूखा  आदि  से  बच  सकते  हैं  ।  कितु  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की  बात  यह
 है  कि  इस  बत  की  ता  किये  बिना  कि  राष्ट्र  को  इससे  कितनी  हानि  हम  इस  प्रकार  अपनी

 दियों  को  गनन्‍्दा  कर  रहे  हैं  ।  मे

 पुनः  एक  बार  मन्त्री  महोदय  से  निउेदन  करता  हूं  कि  राज्यों  को  राशि  का  आबंटन  करें
 र्ताः  न  परियोजनाओं  को  चला  सके  जो  कार्यान्वयन  के  लिए  हाथ  में  ली  गई

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  मैं  पाँच  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  हम
 आज  देश  में  पेयजल  के  अभाव  पर  चर्चा  कर  रहे  जल  और  वायु  मानब  जीवन  की  दो  सर्वाधिक

 महत्वपूर्ण  चीजें  कोई  व्यक्ति  कुछ  दिन  खाना  खाए  बिना  जी  भी  सकता  है  कितु  पानी  के  बिना
 नहीं  रह  सकता  है  |  पानी  के  बिना  वह  बीमार  हो  जाता  है  और  अधिकतर  मामलों  में  उसकी  मृत्यु
 भी  हो  जाती  है  ।  पानी  के  बिना  हम  भोजन  तंयार  नहीं  कर  न  नहा  सकते  हैं  और  न  ही
 अपने  आप  को  साफ  रख  सकते  अपने  मकानों  को  भी  साफ  नहीं  कर  सकते  गन्दगी  इकट्ठी
 होती  हम।रे  शरीर  पर  फोड़े  तथा  अन्य  चर्म  रोग  हो  जाते  और  हम  बीमार  पड़  जाते  हैं  ।
 जल  के  अभाव  के  कारण  कुछ  स्थानों  पर  नाले  और  नदियाँ  तक  भी  सूख्र  जाते  हैं  ।

 नलकपों  के  संत्रंध  में  मुझे  अन्य  स्थानों  की  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  हैं  किकु  जिस  क्षेत्र  रे

 पम्बन्ध  है  अनेक  नलकप  काम  नहीं  कर  रहे  कुछ  दित  काम  करने  के  यह  खराब
 हो  जाते  हैं  ।  इसके  परिण  सामान्य  स्थिति  के  दौरान  थोड़ा  सा  पानी  उपलब्ध  होता  है

 बे

 किन्तु  सूखे  की  स्थिति  में  तो  एक  बूंद  भी  नहीं  मिलती  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  कुछ  स्थान  ऐसे
 हैं  जिन्हें  रहित  क्षेत्रਂ  कहा  गया  उन  क्षेत्रों  में  पिछले  राढे  चार  वर्ष  में  सभी  प्रयासों

 बंगला में  दिये  गये  भःषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपास्तर  ।
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 फूलरेश्‌
 बःवजूद  मैं  पेयजल  की  सप्लाई  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  कर  पाई  मुझसे  पहले  भी  जो  आए
 उन्होंने  भी  प्रयास  किए  और  असफल  हुए  ।  जल  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  ब
 भेंस  तथा  अन्य  पालतू  पशु  क८्ट  उठाते  हैं  ओर  मर  जाते  जब  तालाब  और  नदियां  सूख  जाती  हैं
 तो  फसल  के  उत्पादन  पर  भी  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ता  जल  के  अभाव  के  कारण  फसल  नष्ट  हो
 जाती  है  और  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  |  किसानों  को  दुःखद  स्थिति  का  सामना  करना
 पड़ता  है  ।  वनस्पति  उत्पादन  भी  प्रभावित  होता  भी  जो  कुछ  उत्पादन  होता  भी  वह  इतना
 महगा  हो  जाता  है  कि  सामान्य  आदमी  उसे  नहीं  छखटठीद  सकता  यह  साधारण  आदमी  की  क्रय
 शक्ति  से  बाहर  होता  और  वह  हर  प्रकार  से  पीडित  होता  पिछले  दो  दिनों  से  मैंने  पश्चिम
 बंगाल  के  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  सम्बन्धित  मन्त्री  ने  कहा  बंगाल  को  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र
 घोषित  नहीं  किया  है  |ਂ  कितु  वित्त  मन्त्री  न ेकहा  कि  वहाँ  सखा  पड़ा  वास्तव  में  पश्चिम
 बंगाल  में  सखा  पड़ा  है  ।  मैं  नहीं  जानती  कि  सम्बन्धित  मन्‍्त्री  ने  ऐसा  क्‍यों  कहा  है  ।  मैं  इस  प्रश्न
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  नही  कंहना  चाहती  हूं  ।  किन्तु  मैं  जानती  हूँ  कि  पश्चिम  बंगाल  में  सूखा  पड़ा

 मैं  केन्द्रीय  सरक/र  और  पश्विम  बंगाल  सरकार  से  तिवेदन  करूंगी  कि  वे  सूखे  की  स्थिति  से
 तैजी  से  निपटने  के  लिए  शीघ्र  ब[तन्नीत  करे  तथा  सभी  आवश्यक  कदम

 जब  पानी  का  अभाव  होता  है  तो  सबसे  बुरी  तरह  महिलाए  ही  पीड़ित  होती  हैं  ।
 नहें  बड़ी  कठिनाई  के  साथ  वहुत  दर  से  पानी  लाना  सखे  के  समय  इनकी  हालत

 नीय  हो  जाती  है  ।  जो  कठिनःइयां  उन्हें  झेलनी  पड़ती  हैं  वह  तो  केवल  मझ  जंसे  लोगों  को  ही
 मःलम  जिन्होंने  उनके  साथ  काम  किया  इसका  वर्णन  णब्दों  में  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
 पानी  के  अभाव  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  कहने  की  आवश्यकता  है  ।  भारत
 अनेक  नदियों  और  नालों  का  देग  है  ।  परे  देश  में  तालाब  और  टेक  हैं  और  हमारा  सम्‌  बहुत

 है  ।  कितु  मझ  खेद  है  कि  इन  सभी  वातों  के  ब।वजद  हमें  देश  भर  में  पेयजल  की  कमी  है  ।
 अतः  मैंने  पहले  भी  कई  बार  कहा  है  और  अब  भी  दोहराती  हूँ  कि  हमें  इस  समस्या  के  समाधान

 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  तंयार  करनी  चाहिए  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  करती  हूँ  कि  वे
 इस  ec  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करें  और  जितनी  जल्दी  हो  एक  राष्ट्रीय  जल  नीति  त॑यार
 करने  के  लिए  उपाय  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  पानी  की  कमी  की  यह
 समस्या  वार-ब।र  जनता  के  सामने  आएगी  और  जनता  को  कष्ट  होगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ
 मैं  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 ]
 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  माननीय  सभापति  इस  समय  सदन

 महत्वपृर्ग  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  पीने  के  पानी  की  समस्या  वास्तव  में  यह  जिन्‍ता  का  विषय
 परे  राष्ट्र  के

 लिए  है  ।  गांव  का  सवाल  या  शहरों  सवाल  आज  पीने  के  पानी  की

 » al

 हर  जगह  महसस  की  जा  रही  मैं  आपका  ध्यन  इस  बधत  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा
 कि  हमने  देंग  के  स्वतन्त्र  होने  बाद  में  कपड़ा  और  मकान  का  नारा  दिया  ।  कपड़ा '
 और  मकान  नरूरी  इसमें  कोई  शक  लेकिन  इस  कपड़ा  और  मकान  से  भी  ज्यादा

 जरूरी  पीते  ॒रनी  और  शुद्ध  हवा  है  ।  इस  पर  कम  ध्यान  दिया  गया  ।  इसका  हमें  खेद  नहीं
 तो  यह  परिस्थिति  नहीं  होती  जो  आज  हमें  देखने  को  मिल  रही  |  सरकःर  के  अधक  प्रयत्नों  के
 बाद  भी  पीने  का  पानी  जितना  लोगों  को  उतना  हम  उनके  घरों  तक  नहीं  पहुँचा  सके  हैं  ।

 शह  लें  में  तो  इसका  मुख्य  क/रण  जनसंख्या  का  बढ़ना  है  ।  इस  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के
 करण  सरकार  ने  जो  प्रयत्न  उसका  कोई  कारगर  असर  शहरों

 में
 देखने  में  नहीं  आता

 मेरी  अपनी  कास्टीट्यूएर्स  नागपुर  जो  कि  देश  के  केन्द्र  में  40  वर्ष  पहले  उसकी
 आबादी  4  लाख  आज  वहां  की  जनसंख्या  20  लाख  के  ऊपर  हो  गई  है  और  सारा  मामला

 j
 त्न
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 अस्तव्यस्त  हो  गया  है  ।  जनता  को  पानी  महैय्या  हीं  हो  पा  रहा  अभी  हमारे  वित्त  मंत्री
 महाराष्ट्र  गए  वे  एक  प्रोग्राम  में  जा  रहे  लोगों  क  पता  लगा  कि  मंत्री  महोदय  वहां से  वहां  की  औरतों  ने  तमाम  खाली  मटके  लेकर  मम्त्री  महोदय  की  गाड़ो  को  घेर  लिया

 और  उन  के  काले  झंड  बताए  ।  यह  चीज  बताती  है  कि  वहाँ  पीने  के  पानी  की  समस्या  कितनी
 विकट  है  और  यह  समस्या  कितनी  महत्वपर्ण  उसका  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  ।

 सभापति  मेरे  क्षेत्र  के  9  जिले  सबसे  ज्यादा  पीने  के  पानी  की  समस्या  से  ग्रस्त  हैं  ।
 ये  गढ़चिरौली  चन्द्रपर  और  वासिम  ।
 इनके  अन्तर्गत  जो  छोटे-मोटे  शहर  और  गाँव  इनमें  भी  पीने  के  पानी  की  बहुत  कमी  है  और
 आने  वाली  तीन  महीने  बहुत  कठिनाई  से  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  को  तरन्‍्त
 वारफुटिंग  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिए  ।  मैं  तो  माननीय  मंत्री  महोदय  से  निवेदनक  रूँंगा  कि

 ब्रै  नागपुर  4  बार  गए  हैं  और  मैंने  तीन  महीने  पहले  भी  निवेदन  किया  था  कि  गरमी  आएगी  और
 हमारे  यहां  पीने  के  पानी  की  बहुत  विकट  समस्या  खड़ी  होगी  |  यही  स्थिति  आज  हो  रही  हैं  ।
 वहां  को  जो  स्कामे  वे  स्टेट  से आपको  आई  लेकिन  वे  आज  तक  परी  नहीं  हुई  उनमें
 कोई  न  कोई  कमी  बनी  हुई  कभी  वल्डं  बैंक  के  पंसे  की  बात  की  जाती  है  और  कभी  कुछ  और
 कह  दिया  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आज  ही  आपंकी  तरफ  से  एक  टेलेक्स
 जाए  और  आप  महाराष्ट्र  सरकार  के  चीफ  संक्रेट्री  और  अबंन  संँक्रेदी  को  तरन्‍्त  बला  करके  वार
 फूटिंग  पर  इस  कार्य  को  करें  और  वहां  पानी  पहुँचाने  की  व्यवस्था  करें  ।

 सभापति  जिन  इलाकों  में  पानी  नहीं  है  वहां  पर  पानी  दूर-दर  जगहों  से  लाकर
 टेकरों  से  पहुँचाना  लेकिन  वह  वायदा  भी  हम  परा  नहीं  कर  पाए  हैं  और  वह  सप्लाई  भी  आज
 तक  चाल  नहीं  हुई

 है  ।  इस  बारे  में  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  स्टेट  के  चीफ  सैक्र  ट्री  और
 चीफ  मिनिस्टर  से  तुरन्त  पूछें  कि  क्या  कारण  हैं  यह  काम  क्‍यों  नहीं  हो  पाया  अगर  उनके
 फण्ड्स  की  कमी  फण्ड  नहीं  तो  आप  कृपया  उनको  यहां  से  फण्ड  दें  क्‍योंकि  वहां  की  गम्भीर

 समस्या  है  ।  ०

 सभापति  आपने  रिमोट  एरियाज  और  गांवों  में  पानी  के  लिए  जो  ट्यूबवल  बनवाने
 के  लिए  50  परसेंट  प॑से  दिए  थे  और  जिस  पैसे  से  वे  ट्यूबवेल  बने  व ेकाम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
 इतने  कम  पंसे  में  वे  टयूव  बल  बनाए  गए  उनके  रिसोर्सेस  का  ठीक  से  उपयोग  होना  चाहिए
 नहीं  हआ  है  ।  जो  डिलिग  ठेकेदार  ने  की  वह  परी  नहीं  अधरी  गहराई  तक  नहीं  की
 उसकी  जांच  जिन  इंजीनियरों  को  करनी  चाहिए  वह  जांच  भी  ठीक  से  प्री  नहीं  की  गई  औ
 उनके  बिल  पास  कर  इसके  कारण  आज  स्थिति  यह  है  कि  वे  टयब  वल  काम  नहीं  कर  रहे

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  ऐसे  ठकेदारों  को  जिन्होंने  काम  ठीक  नहीं  किया  और  प्रा
 पैसा  ले  लिया  ब्लैक  लिस्ट  करिए  और  इन्जीनियरों  के  खिलाफ  जिन्होंने  ठीक  से  जांच  नहीं
 इन्कवायरी  कीजिए  और  सजा  दीजिए  ।  मैं  तो  यहां  तक  कहंगा  और  आरोप  लगाऊ गा  कि  पिछले
 5  साल  में  जितने  भी  टयब  बैल  लगे  इनकी  जांच  की  जाए  और  दोषी  ठेकेदारों  और
 नियरों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करने  के  आदेश  केन्द्र  से  दिए  जाए  ।

 मेरा  दसरा  निवेदन  यह  है  कि  राव  साहब  का  गारलेंड  प्रोजेक्ट  उसका  क्‍या  हुआ  ?
 उसको  हम  इंम्पलीमेंट  नहीं  कर  परनन्‍्त  आज  हमने  जो  खचा  किया  है  25-30  सालों  का  यदि
 हम  उसका  हिसाब  जितने  हजार  करोड़  रपएए  हम  खर्च  कर  रहे  एक-एक  साल  :
 जहां  पर  अकाल  होता  वहां  हम  देते  यदि  हम  पहले  से  यह  खर्चा  तो  बहुत  कम  खर्चे
 में  यह  समस्या  हल  हो  जाती  और  आज  इतती  विकट  समस्या  पदा  ही  नहीं  होती  |  इसलिए  इस

 पर  भी  गम्भीरता  से  प्रयत्न  करना  होगा  ।  इस  फ्र  भी  गम्भीरता  से  सोच  विचार  करना  होगा  और
 स्तर  पर  सिंचाई  के  पानी  के  आपको  एक  बड़ी  योजना  बनानी  होगी  ।  इसके

 सिवाय  इसके  और  कोई  दूसरा  पर्याय  नहीं  है  ।

 सभापति  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  अमेरिका  में  एक  जमाने  में  ऐसा
 मौका  आया  था  कि  वहां  पघ  ईरी  और  ओनन्‍दोरियों  झीलों  जहाँ  नेवीगेशन

 पास
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 बनवारी  लाल  ः
 सी  बंटर  लेत्रल  डाउन  होने  के

 नहीं  कर  सकता  था  लेकिन

 पैसे  की  रिसोर्सेज  का  ताललुक  आप  जनता  से  लोन  जनता  पैसा  देने  वाली  है
 एक-एक  नागरिक  पंसा  देगा  लेकिन  आप  इसके  लिए  कुछ  न  कुछ  जरूर  इतना  मेर
 निवेदन

 क्री  अजीज  कुरेशो  :  सभापति  हम  पानी  की  शार्टेज  पर  चर्चा  कर  रहे
 पानी  की  कमी  के  कारण  और  तनहाँ  पर  गन्दा  पानी  सप्लाई  हो  रहा  उसके  कारण  लोग

 बीमार  हो  जांयेंगे  और  मर  जायेंगे  ।  यहां  शहरी  विकास  मन्त्री  मौजद  मैं  उनके  ध्यान  में  लाना
 चाहता  हें  कि  जो  पानी  आम  को  संप्लाई  कर  रही  वल्कि  भेम्बर
 पालियामेंट  सप्लाई  कर  रही  है  शायद  उससे  लोग  बीमार  हो  और  मर  जाएगें  कल
 सुबह  मैंने  अपने  घर  3।  केनिग  लेन  में  जो  पीने  के  पानी  का  नल  खोला  तो  उसमें  मड  ओर
 कीचड़  सप्लाई  हुई  एक  बू  द  पानी  सप्लाई  नहीं  जिरुके  कारण  न  नहाने  का  काम
 खाना  बन  और  न  वर्तन  धुल  सके  ।  अगर  यह  दर्देशा  इस  सदन  के  मेम्बरों  की  है  तो  आम
 आदभी  को  दिल्ली  में  कितनी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  होगा  ?  मैं  शासन  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  क्या  के  अधिकारियों  पर  उनका  कोई  कन्द्रोल  नहीं  कोई  रूल
 नहीं  है  ?  क्या  उनकी  स्थिति  वेकाब  हो  चकी  है  ?  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  । अगर  इस  शासन
 ने  ध्यान  नहीं  दिया  तो  शायद  मेम्बर  पालियामेंट  खद  चाहेंगे  कि  को  ठीक  करने
 के  लिए  कुछ  सोचें  और  कोई  रास्ता  बनाए  ।

 हैँ  ।

 अभी  जो  बात  कही  गई  तो  सररे  संसार  में  अन्डर  ग्र;उन्ड  वाटर  की  सोर्सेज  कम  हो
 हो  गये  है  ।  अगर  आप  दुनिया  की  हालत  का  अन्दाजा  करें  तो  दुनिया  में  अन्डर  ग्राउन्ड  वाटर  की
 कमी  होती  जा  रही

 हु

 «  अभी  यहां  पर  ट्यूबवंल्ज  की  बात  की  हमारे  योग्य  मंत्री  श्री  पुजारी  जी  +हां  पर
 मौजूद  हैं  जिन्होंने  बड़ी  बडी  योग्यता  से  इस  देण  में  लोन  मेले  आर्गेनाइज  किए  मैं
 च  कि  वह  अपनी  योग्यता  से  इस-बात  को  भी  दिखलवाएं  कि  कितना  अन्‍न्डरग्राउन्ड  वाटर

 रे  यहां  मौजूद  उराका  पूरा  सर्वे  होने  के  बाद  ही  ट्यूबर्वेल  की  वहां  पर  खुदवाई  की  जाए
 क्योंकि  ट्यूबवेलज  खोदने  में  करोड़ों  रुपए  खर्च॑  किए  गए  लेकिन  उसमें  से  50  परसेंट  दयूबर्वल
 बिल्कुल  बेकार  पीने  के  पानी  के  काम  के  नहीं  हैं  ।  मैं  चाहृंगा  कि  जो  लोग  इसके  लिए  जिम्मेदार

 चाहें  सरकारी  अधिकारी  या  र/जनीतिक  नेता  उन  सत्र  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाए
 कि  यह  जनता  का  करोड़ों  रुपए  का  घन  क्‍यों  बर्बाद  हुआ  ?  इस  परिस्थिति  को  देश  में  कहीं  न
 आने  दिया

 मैं  अपने  चुनाव  क्षेत्र  सतना  की  बात  करना  चाहता  हूँ  वह  गरीब  और  पिछड़ा  हुआ
 जहां  कोई  सरक  री  उद्योग  नहीं  केवल  बिरला  और  टाटा  के  कारखाने  सतना  शहर

 में  बिरला  जी  के  कारखाने  जो  चल  रहे  पिछली  जो  योजना  मण्डल  की  मीटिंग  हुई  और  20-
 प्वाइंट  प्रोग्राम  की  मीटिंग  हुई  तो  मैंते  यह  तय  करवाया  था  कि  बिरला  जी  के  कारखानों  को  पानी
 न  देकर  सारा  पानी  जनता  को  दिया  जाए  क्‍योंकि  बिरला  जी  के  कारखाने  के  लोग  ट्यूबवल
 खुदवाकर  पानी  का  इन्तजाम  कर  सकते  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  पर  आज  तक
 कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  बिरला  जी  के  खाज्ञों  को बराबर  पानी  दिया  जा  रहा  है  और  लोग  वहां

 क्षेत्र  है

 परेशान  हो  रहे  मैं  चाहंगः  कि  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  और  ऐसी  नीति  बनावें  कि  जहां
 जहां  ऐसे  बड़े-बड़े  निजी  उद्योग  मौजूद  हैं  जिनके  पास  घनराशञ्रि  साधन  हैं  उनको  पानी  न  मिले
 वह  अपने  लिए  पानी  का  इन्तजाम  खद  करें  और  सारा  पानी  जनता  को  दिया  ताकि  सतना
 की  जनता  को  राहत  मिल  सके  और  उसे  पीने  के  पानी  की  कठिनाई  से  मुक्ति  मिल  सके  ।

 इसी  तरह  भोपाल  के  अन्दर  नवंदा  से  पानी  लाने  की  योजना  बहुत  दिनों  से  पड़ी
 है  मैं

 चाहूंगा  कि  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  और  भोपाल  में  जो  मध्य  प्रदेश  की  राजघानी है  वहां  पानी
 उपलब्ध  जाए  ।  अपपने  मु  वक्‍त  दिया  इसके  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।
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 नियम  ३93  के  अधीन  चर्चाएं

 ह

 प्रो०  सेफददीन  सोज  :  सभापति  समय  की  कमी  कितु  हर
 कहना  चाहता  हूँ

 कि  हमारी  योजना  गलत  कहां  पर  हुई  जवाहर  लाल  नेहरू  के  निधन  के
 पश्चात्‌  हमे  तासरो  योजना  के  अन्त  में  प्राथमिकताओं  का  परनः  निर्धारण  करना  च  डए  था  जो
 हमने  नहीं  किया  और  मेरे  विचार  में  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  ठीक  ही  किया  यदि  वे  और
 अधिक  समय  तक  जीवित  रहते  तो  उन्होंने  समस्त  ढांचे  की  पुनरीक्षा  की  होती  और  भावी  योज
 नाओं  के  लिए  प्राथमिकताओं  का  पुनः  आबंटन  किया  होता  ।  हमने  गलती  की  विषम  विकास
 किया  सरकार  को  बहुत  सा  श्रेय  जाता  जो  भी  सरकार  क्‍योंकि  हमने  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 में  बहुत  प्रगति  की  कितु  जब  हम  प्राथमिकताओं  की  सचि  देखते  यह  राष्ट्र  के  लिए  लज्ज  |]
 की  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  के  41  वर्षों  के  पश्चात  भी  हम  इस  बात  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  या  कुछ  शहरी  क्षेत्रों  में किस  प्रकार  पेयजन  उपलब्ध  कराया  जाए  ताकि  इस  समस्या  का
 समाधान  किया  मल  आवश्यकताएਂ  स्वास्थ्य  की  देखभाल  शिक्षा
 तथा  पेय  जल  ऊर्जा  भी  पेय-जल  के  पश्चात  आती  है  ।  कहीं  पर  गलती  हो  गई  है  ।  हम
 विश्व  में  हर  संभव  चीज  प्राप्त  करना  ते  बहुत  सा  धन  नष्ट  हुआ  मुझे  एक  बार
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  बिकास  हैदराबाद  जाने  का  अवसर  मिला  था  और  मुझे  हमररे  जल
 संसाधनों  की  क्षति  को  समझने  का  अवसर  मिला  इसको  स्पष्ट  करने  लिए  समय  नहीं
 अतः  सभापति  मुझे  सीधे  ही  अपने  चुनाव  क्षेत्र  बारामूला  के  संबंध  में  कहना  चाहिए
 जिसमें  दो  जिले  बाराम॒ला  और  कुपबाडा  और  मैं  इस  सम्मानित  सदत  को  बताना  चाहता  ँ
 कि  इन  बारामूला  और  कुपवाडा--मैं  65  प्रतिशत  लोगों  को  पेयजल  नहीं  मिलता  है  जिसे
 आप  जल  कह  सकते  और  यह  राज्य  सरकार  की  लापरवाही  के  कारण  नहीं  अपित
 घन  की  कमी  के  कारण  है  और  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  के  लिए  एक  विशेष  योजना  बनाई  जाए  क्योंकि  वहां  शण्क  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  65
 प्रतिशत  जनता  को  कोई  पेयजल  नहीं  मिलता  है  । और  फिर  इसका  दूसरा  औचित्य  भी  हे  क्‍योंकि
 जहां  तक  आपके  पूरे  सावंजनिक  क्षेत्र  का  संबंध  जम्म-कश्मीर  सरकार  अभी  जम्म  तथा  कश्मीर
 की  जनता  को  अभी  तक  पर्याप्त  धनराशि  नहीं  मिली  है  हमारे  भाग  की  प्रतिशतता  0.07

 हमें  इससे  अधिक  मिलना  चाहिए  ।

 22  9।
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 दूसरे  मैं  समस्त  देश  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  की  मांग  करता  जहां  तक
 पेय  जल  का  सम्बन्ध  विभिन्‍न  राज्यों  का  अंशदान  निर्धारित  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय
 सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  नही  है  कि  इसमें  असन्तुलन  ऐसा  तो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  है  ।

 कुछ  राज्यों  के  पास  अधिक  राशि  है  क्‍योंकि  इन  क्षेत्रों  से  वुछ  स्त्री  पुरुष  संसद  में  तिर्वाचित  होकर
 भा  गए  और  भन्‍्त्री.बन  गए  स्वारथंवश  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  ही  पोषण  करते  रहे

 भ्ापति  महोदय  :  आपका  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  तो  भारत  का  एक  अंग  है  ।

 ब्रो०  सैफूदूदीन  सोज  :
 इसमें  असंतुलन  है  ।  किन्तु  एक  ही  राज्य  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  भी

 है  जहां  पेयजल  ही  नहीं  शहरी  क्षेत्रों
 में

 जनता  क  ।  पेयजल  की  व्यवस्था  प्राप्त  कोई  व्यक्ति

 शहूरी  क्षैत्रों  को और  सुविधाएं  देने  की  ब।त  कह  रहा  मैं  कहता  हैं  कि  हमारी  ग्रामीण  जनता

 है  125
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 सैफुद्दीन
 तथा  अन्य  सभी  प्रकार  की  कठिनाइयों  से  पीड़ित  महोदय  अब  आप  अखिल  भास्तीय

 सर्वेक्षण  के  अअधार  पर  विशेषज्ञों  स ेसलाह  लीजिए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  -  मन्त्रालय  इस  बात
 की  ओर  ध्यान  दे  रहा  है  कि  इस  देश-में  क्या  हो  रहा  हमें  जल  संसाधनों  की  कितनी  कमी
 पानी  किस  प्रकार  व्यर्थ  खर्च  हो  है  भारत  सरकार  से  मेरा  निवेबन  है  कि  वह  इस  अखिल
 भारतीय  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  इस  समस्या  पर  एक  श्वेत  पत्र  जारी  करें  और  देश  को  यह  स्पष्ट
 करे  कि  सरकार  एक  दशक  के  अन्दर-अन्दर  क्‍या  करने  जा  रही  है  ।

 *ओ  हस्क्िर  खपेस्न  :  सभापति  हम  पेय  जल  की  समस्या  पर  चर्चा  कर
 रहे  हैं  ।  यह  वास्तव  में  बड़ी  चिन्ता  की  बात  कि  भारत  के  अनेक  भययों  में  पेयजल  का  बहुत
 अभाव  सदस्यों  ने  देश-के  विभिन्‍न  भागों  में  पेयजल  की  समस्याओं  के  संबंध  में

 कहा  है  ।  मेरे  पास  चू  कि  समय  बहुत  कम-है  अत्तः  मैं  बिस्तार  से  कहूँगा  ।  मैं  समस्त  भारत  के
 संबंध  में  नहीं  कहना  चाहता  हूँ  ।  मैं  अपनी  भाषण  उड़ीसा  में  पेयजल  तक  ही  सीमित  रखूगा  ।

 पेयजलਂ  के  अभाव  के  कारण  उड़ीसा  में  एक  गंभीर  सम्नस्यथा  उत्पन्त  हो  गई  ।
 उड़ीसा  के  लगभग  सभीः  भागों  में  यह  समस्या  है  ।  राज्य  के  पर्वतीय  क्षेत्र  जैसे

 बोलंगीर  और  सुन्दरगढ़  में  गर्ियों  में  यह  समस्या  हर  वं्ष  उत्पन्न  होती  कितु  इस
 वर्ष  पेयजल  की  समस्या  राज्य  के  तटवर्ती  जिलों  में  भी  बहुत  गम्भीर  बन  गई  उड़ीसा  सरकार
 ने  ग्रामों  में  पर्याप्त  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  की  व्यवस्था  की  हमारे
 राज्य  में  सतही  कप  तथा  गहरे  कप  इसके  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  लोग
 नदियों  के  पानी  पर  भी  निर्भर  करते  इन  सभी  सुविधाजों  के  बावजूद  इस  वर्ष  हमें  पेयजल  की
 गम्भीर  समस्या  का  सामना  करता  पड़  रहा  है  ।  इस  वंष॑  में  पेयजल  के  अभाव  के  अनेक
 कारण  पहला  कारण  यह  है  कि  राज्य  में  फिछले  आठ  महीनों  में  वर्षा  ही  नहीं  हुंई  ।  इस  से

 पूर्व  केक्‍्ल  कुछ  क्षेत्रों  में  छुट-पुट  वर्षा  हुई  थी  |  आदि  सूख  चुके  हैं  ।  बहुत  से

 इलाकों  में  जल-स्तर  कम  हो  गया  है  ।  बहुत  पहले  खोदे  गए  कपों  का  जनता  द्वारा  कुशलता  पूकक
 रख-रखाव  नहीं  किया  जाता  दूसरी  तथा  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  ने
 गहरे  कूप  खोदे  थे  |  अब  सरकार  उनःकूपों  की  मरम्मत  कराने  के  लिए  कोई  कदम  महीं  उठा  रही
 है  ।  इनमें  स ेअधिकतर  कुए  गाद  से  भरे  पड़े  गांव  के  तालाबों  की  भी  मही  हालत  है  ।  सरकार
 ने  उड़ीसा  समेत  सभी  राज्यों  में  समस्या  ग्रस्त  ग्रामों  का  पता  लगाया  था  ।  इन  सभी  समस्या  ग्रस्त
 ग्रामों  को  अभी  तक  पेयजल  नहीं  किया  गया  है  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रत्याभूत  योजनाओं  के  अन्तर्गत  छठी
 तथा  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  अनेक  ग्रामों  नलक्‌प  लगाए  गए  नलकप  लगाते  समय
 भूमि  को  अधिक  गहरा  खोदने  के  लिए  उचित  ध्यान  नहीं  इसके  परिणामस्वरूप  इन
 नलक॒धीं  में  गर्मी  के  मौसम  से  भी  पानी  नहीं  आता  है  ।

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  की  हालत  और  भी  खराब  है|  मैं  उड़ीसा  के  क्यों्रर  जिले  का
 हूँ  ।  यह  खनिज  पदार्थों  में  समृद्ध  पर्वतीय  जिला  भूमि  को  अधिक  गहरा  खोदकर  फिर  नलक्‌प
 लगाना  बहुत  जरूरी  क्योंकि  कहीं-कहीं  पर  जञ्नਂ  स्तर  40  फीट  से  50  फीट  तक  अथवा  उससे

 त्री  अधिक  नीचे  हैं  ।  इस  जिले  में  लगाए  गए  अधिकतर  नलक कप  काम  न
 कुछ  नलकूपों  है

 और  इसके  परिणामस्वरूप  यह  मानवीय  उपभोग  के  लिए  उचित  नहीं
 उड़िमा  में  दिये  मये  भाषण  के-अंग्रेजी  अनुक्ाद  कर  हिम्दी

 रूपास्तर  ।
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 है  ।  जनता  पेयजल  के  अन्य  साधनों  पर  निर्भर  है  ।  सरकार  ने  न  नकप  लगलने  के  लिए  कुछ
 मानदण्ड  निर्धारित  किए  हैं  ।  एक  नलकप  ऐसे  प्रत्येक  राजर  व  आय  वाले  गाँव  में  :  नगाया  जाना  है
 जिसकी  जनसंख्या  250  से  300  के  बीच  हैं  ।  मेरे  जिले  की  स्थिति  अलग  सभी  प्रामों को  जनसंख्या  अधिक  नहीं  है  ।  कुछ  ग्रामों  की  जनसंख्या  तो  250  से  300  तक  भी  नहीं  है  ।  पवंतीय

 होने  के  कारण  लोग  इधर-उधर  फंले  हुए  एक  गाँव  और  दूसरे  गांव  के  बीच  लगभग  2
 से  3  कि०  मी०  की  दूरी  ऐसे  मामलों  में  एक  नलकप  2  या  3  ग्रामों  की  जरूरत  भी  प्री  नहीं
 कर  पाता  है  ।  इसके  अतिरिक  लोगों  को  एक  बाल्टी  पानी  लाने  के लिए  2  से  3  कि०  मी०  तक
 चलना  पड़ता  है  ।  अतः  इन  मानदण्डों  में  रिअ/यत  की  जानी  राजस्व  आय  वाले  गांव  प्रत्येक
 में  एक  नलक्‌फ  लगाया  जाना  चाहिए  प्रत्येक  वाई  या  बस्तों  में  एक  नल  कप  लमाया  जाना  चाहिए

 केबल  तभी  हम  सभी  लोगों  को  पेयजल  उपलब्ध  करा  सकते  हैं  ।  मेरे  जिले  में  बहुत  से  ग्राम  ऐसे  हैं
 जो  अआगमश्य  इलाकों  में  हैं  ।  हम  उन  ग्रामों  में  नलकूप  मही  लंमवा  सके  हैं  ।  वहां  कुए  भी  नहीं  हैं  ।
 अतः  वह  पीने  के  लिए  झरनों  के  पानी  पर  निर्मर  करते  झरनों  का  पानी  साफ  नहीं  होता  है
 क्योंकि  आजकल  यह  ज्यादा  ही  प्रदूषित  होता  है  |  जो  लोग  झरने  का  पानी  पीते  वे  जल  से  उत्पन्न
 होने  व:ली  विभिन्‍न  बीम।रियों  के  शिकार  होते  अधिकतर  जनजातीय  लोग  जल  से  उत्पन्न  होने
 बाली  बीमारियों  के  शिकार  है  इन  ग्रामों  में  पेबजल  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करना  अत्यन्त
 आवश्यक  है  ।  ऐसे  ग्रामों  में  प्राथमिकता  के  तौर  पर  नलकप  लगाना  अत्यन्त  आवश्यक  बहुत  से
 गांव  ऐसे  हैं  जहां  सभी  समदायों  के  लोग  रहते  हैं  उच्च  जाति  के  और  आदिवासी  एक
 ही  गांव  में  रहते  मान  लीजिए  कि  उच्च  वर्ग  में  रहने  वाले  वार्ड  में  एक  नलकप  लगाया  जाता

 कितु  ऐसे  क्षेत्र  में  नहीं  लगा  गया  है  जहां  हरिजन  तथा  आदिवासी  रहते  ऐसे  मामलों  में  जब

 लोगों  को  पेयजल  नहीं  मिलता  है  तो  वे  इस  मामले  पर  आन्दोलन  करते  अतः  ऐसी  सभी
 बल्तियों  में  नलकूुप  लगाना  आवश्यक  वहां  हरिजन  आदिवासी  अथवा  उच्च  वर्ग  के  लोग

 यदि  वर्तमान  सूखे  की  स्थिति  जारी  रही  और  जून  तक  वर्षा  नहीं  होती  है  तो
 न्ननता  गर्मी  के  मौसम  को  सहन  नहीं  कर  सकेगी  ।  यदि  प्रत्येक  ग्राम  को  पेयजल  उपलब्धता  करने

 को  उचित  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है  तो  वे  कीड़ों  की  भांति  मर  जायेंगे  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह
 करता  हूं  कि  ऐसे  बेकार  नलक्‌पों  की  मरम्मत  कराने  की  शीघ्र  व्यवस्था  करायें  जौ  पुराने  है  ।  मैं
 सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध  करें  ताकि  वे  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  पेयजल  उपलब्ध  करा  सक  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ॥

 ]

 श्री  केयूर  भूषण  :  आदरणीय  सभापति  मैं  अभी  देश  की  चिन्ता  प्रकट  न
 करते  हुए  केवल  अपनी  चिन्ता  हमारे  संवेदतशील  मंत्री  पुजारी  जी  के  सामने  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  वे  मेरी  इस  चिन्ता/पीड़ा  को  गहराई  से  और  उसे  हल  करने  के
 लिये  बराबर  कदम  उठायेंगे  ।  सारे  देश  के  अन्दर  इस  वर्ष  वर्षा  हुई  परन्तु  दुर्भाग्य  से  रायपुर  संभाग
 मध्य  प्रदेश  का  ऐसा  जिससे  मैं  आता  हूँ  कि  इस  शतावंदी  का  सबसे  अधिक  अकाल  की  पीड़ा

 वर्ष  इस  वर्ष  पूरा  संभाग  सूखा  वहां  के  लोगों  ने  बहां  स ेप्लायन  भी  किया  मगर  आज

 वहां  स्थिति  गम्भीर  वहां  अकाल  राहत  कार्य  व्यापक  रुप  से  खोले  गये  मगर  पेय:ल  का

 संकट़  अत्यन्त  गम्भीर  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  वहां  पर  गये  उस  समय  वहां  के  लोगों  ने  इस
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 केयूर
 '

 चिन्ता  को  बहुत  गहराई  के  साय  सापने  रखः  कि  हमारे  पास  रोजी  रोटी  की  समस्या  तो  हल  है  ₹'
 गई  अकाल  राहत  कार्य  खुलने  से  वह  समस्या  पूरी  हो  गई  है  मगर  पीने  के  पानी  क्री  बह
 भयंकर  स्थिति  है  ।

 हमारे  मछ्य  मंत्री  जी  ने  भी  निवेदन  किया  है  कि  45  करोड़  दिये
 राशि  की  मांग  की  है  क्‍योंकि  रायपुर  के  साथ-अन्य  जिले  भी  पड़ते  उस  क्षेत्र  में  पीने  के  १८

 हे  है  कि  उसकी  तरफ  उनका  ध्यान  जाय  ।  हमारे  यहां  जो  बांध  है  :  उसी  +
 पानी  हम  रायपुर  नमर  को  दे  रहे  हैं  जो  द्रत  गति  से  वढ़ता  जा  रहा  है  और  आज  उसकी  आबा
 करीब  लाख  उसक्की  आवश्यकता  को  पूरा  करना  है  और  .  उप्ती  पानी  से  देश  के  सर

 डे  इस्पात  कारखाने  भिलाई  की  आवश्यकता  को  पूरा  करनः  उसमें  भी  वहां  से  पानी  '

 हैं  इसे  पूरा  करने  की  जिम्मेदारी  भी  उसी  क्षेत्र  की  रायपुर  नगर  की  22  करोड़  की  मॉग
 जिससे  हम  नगर  को  पानी  दे  यह  भी  आपको  प्रा  करना  है  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि आ

 *

 इस्पात  मंत्री  को  आदेग  दें  और  आप  हु॥एरः  निवेदन  वहां  तक  पहुँचा  दें  कि  भिलाई  के  लिये  नर
 को  पूरा  करके  अलग  से  स्व॒तन्त्र  रूप  से  पानी  दिया  जः  सकतः  बांध  वनाकर  तो  स्वतन्त्र  रुप
 उसकी  व्यवस्था  करूं  और  जितनी  जल्दी  हो  सके  आप  रिंग  मगीनों  की  व्यवस्था  करके  हमारे  दे

 |] में  भेजें  और  उसा  भी  भेजें  तकि  हमःरे  यह  बेजी  मर  रहे  हैं  उतके  लिये  पानी  की
 व्यू

 हज

 हो

 जाए और उससे बच सहुगे । रः ] . ः सभापति महोदय : अब सभा के ।] बजे तक के स्थगित होती है । 7.00 म० प० तत्पश्वात लोक सभा 25 के ग्यारह बजे म० थू० तक के लिए स्थगित हुई ।


